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 श्री  मनु भाई  (  मध्य  सौराष्ट्र  )

 श्री  मानवेन्द्र  गढ़वाल )

 श्रीमती  जया बेन  बजुभाई

 डा०  गंगाधर

 श्री  )

 श्री

 श्री  विद्याचरण

 श्री  )

 श्री  नारायण श्री



 स

 सवंदम, श्री च्ध श्री  )

 श्री  शिब्बन  लाल  प्रदेश )

 सतीश  श्री

 सत्य  श्री  बिटिया  ख़ादिम

 सत्यभामा  श्रीमती

 श्री  )

 श्री  भोली

 श्री  aia  सिंह

 सरदार  भ्रमर  सिंह

 श्री  —vaa—ararat

 श्री  सतीश  चन्द्र  )

 डा०  न०  चल

 श्री  बालासाहेब  )

 श्री  भगवत

 श्री  रामेश्वर

 श्री  क०  ना०  ख़ादिम

 श्री  चण्डिकेदवर  कारण

 fag,  श्री  दिग्विजय  नारायण  )

 श्री  दिनेश  प्रताप

 श्री  प्रभु  नारायण  )

 श्री  बनारसी  प्रसाद  (

 fag, श्री  महेन्द्र  नाथ

 श्री  लैसराम  oat

 fag,  श्री  सत्यनारायण

 fag,  श्री  सत्येन्द्र  नारायण

 fag,  श्री  हर  प्रसाद

 सिहासन  fag,  श्री

 श्री  जातियां )

 श्री

 श्रीमती  विजय  राजे

 श्री  कै लाद पति



 (3)

 G—— (FAT  )

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद

 श्रीमती  तारकेश्वर

 श्री  सारंग धर

 श्री  मु०  go  !

 सुन्दर  श्री  जातिया ं)

 डा०  To

 श्री  टुकुर  )

 सुमत  श्री

 श्रीमती  मैमूना  )

 श्री  नाक  )

 सूर्य  श्री

 श्री  बदन  चन्द

 श्री  भ्र शोक  कू ०

 श्री  फणी  गोपाल  )

 श्री  मारदी  दीनाजपुर  रक्षित--भ्रनुसूचित  ख़ादिम

 सबद  उ०  गंज

 श्री  तयप्पा  जातिया ं)

 श्री  हरिहर  राव

 श्री ग०  Fo

 श्री  देवी  श्रादिम  जातियां

 श्री  नरदेव  जातिया ं)

 स्वर्ण
 सरदार

 )

 श्री

 ह

 श्री  सुबोध  छातियां

 श्री  म०  )

 श्री  जोगेन्द्र  नाथ

 श्री  अन्सार

 श्री  जय सुखलाल  लाल शंकर

 1287(Ai)



 )

 श्री  भ्रन्सारी  हा्बर--रक्षित--अ्रनुसुचित  जातियां )

 श्री  gat  जिले--रक्षित--भ्रनुसूचित  जातियां  )

 हुक्म  fag,  सरदार

 श्री  ह०  चे

 कैमरा
 ज्ञ
 भग ,  श्री

 )



 लोक-सभा

 श्री ०  श्र  श्रृंगार

 सरदार  हुक्म  सिह

 सभापति  तालिका

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने

 ढाई  सुशीला  नायर

 श्री  मूल  चन्द  दुबे

 श्री
 go

 चे
 ०  हेडा

 सचिव

 श्री  महेश्वर  नाथ  बैरिस्टर-एट-ला

 कायम-मंत्रणा  समिति

 श्री  म०  अनन्तशयनम्‌ च्  श्रय्यंगार--सभापति

 सरदार  हुक्म  सिंह

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने

 श्री  प्र०  के०  देव

 श्री व०  ला०  ह्वेंदी

 श्री  यादव  नारायण जाघव

 श्री जयपाल सिंह

 श्रीमती  सुभद्रा  जोशी

 श्री शिवराम रंगों  राने

 श्री तिरुमल राव

 श्री  सिद्धनंजप्पा

 श्री
 wat  सिह

 श्री  सत्य  नारायण सिंह

 श्री  तंगामणि

 (9)



 विशेषाधिकार  समिति

 सरदार  हुक्म  सिंह

 श्री हेम  बरुआ

 श्री  च०  दं०  गौतम द  क

 श्री  फतह सिंहजी  घोड़ा सर

 श्री  मी०  रु०  मसानी

 श्री  हरिश्चन्द्र भाथुर

 श्री  ही रेन् द्रनाथ  मुकर्जी

 श्री  च०  द०  पांडे

 श्री  शिवराम  रंगो  राने

 श्री  प्रयोग  Fo  सेन

 श्रीमती जयाबेन  वजूभाई  शाह

 श्री  सारंगधर  सिन्हा

 श्री  सत्यनारायण  सिंह

 डा०  प०  सुब्बरायन

 श्री  श्रद्धाकर  सूप कार

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  संबंधी  समिति

 श्री  मूलचन्द  दुबे--सभापति

 श्री  लाचार

 श्री  Wear  Hy

 श्री  इतने  बेक

 श्री  चपल कान्त  भट्टाचार्य

 sty  बी०  ल  चंडक दै  दि  द  wo  चाइना

 श्री  षनसुघ  गोंडल

 श्री  रामकृष्ण गीत

 श्री  सुरती  किस् तै या

 श्री  ह  च०  मलिक

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण

 श्री  राजेश्वर  पटेल

 श्री  हरिश्चन्द्र  वर्मा

 श्री  रूंगसुंग  सुइसा

 श्री  बालकृष्ण  वासनिक



 प्राक्कलन  समिति

 श्री  बासप्पा--सभापति

 श्री  प्रेमजी

 श्री  बासप्पा

 श्री  शम्भू  चरण  गोडसोरा

 श्री  हेडा

 श्री  यादव  नारायण  जाधव

 श्री Zo
 था ८ a

 श्री  खुश वक्त  राय

 श्री  भाउसाहेब  रावसाहेब  महा गांव कर

 रानी  मंजुला  देवी

 श्री  विभूति  मिश्र

 श्री fo  सि०  मुसाफिर

 श्री  मुत्तुक़ृष्णन्‌

 प्रसाद  प

 श्री  थाना  पिल्ले

 श्री  रघुनाथ  fag

 श्री  वृ तु कुरू  रामी  रेड्डी

 सरदार  अमर  सिह  सहगल

 श्री  सतीश  चन्द्र  सामन्त

 श्री  कलाकृति  सिन्हा

 श्री  तय्यपा  हरि  सोनावने

 श्री  त्र ०  Ho  तारिक

 श्री  प०  उइके

 सरकारी  श्राइवासनों  संबंधी  समिति

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने--सभापति

 श्री  सुनाया  श्रम्बलम



 श्री  बासप्पा

 श्री  दलजीत  सिह

 श्री  विभूति  भूषण  दास  गुप्त

 श्री  कमल  सि  ष्

 श्री  मोतीलाल  मालवीय

 द  द  कई  आधि naa  प्रशा  वर

 श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव

 श्री  qaqa  थ  राय

 श्री  अनिरुद्ध  सिह

 श्री  रामजी  वर्मा

 याचिका  समिति

 श्री  झ्रब्दुल  सलाम

 श्री  अर्जुन  सिह  भदौरिया

 श्री  जार्जियाई  कोयाभाई  डीलडौल

 श्री  फतह सिह  घोड़ासर

 पंडित  ज्वाला  प्रसाद  ज्योतिषि

 श्री  ०  Co  कृष्ण

 श्री  रामचन्द्र माझी

 श्रीमती  कृष्णा  मेहता

 श्री  वासुदेवन  नायर

 श्री  फणी  गोपाल सेन

 श्री  शिवराज

 पंडित  द्वारिका  नाथ  तिवारी

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 सरदार  सिह--सभापति

 श्री  स०  Wo  गाड़ी



 श्री  देवी  सोरेन

 श्री  रामकृष्ण गुप्त

 श्री  ईश्वर

 न  नन  इ  aN Dans ia |  नार

 =
 श्री  कार सना  झलकती

 AN  र  ध

 डा०  द्युपति  मंडल

 श्री  थानुलिंगमू नादर

 श्री  बालासाहेब  पाटिल

 श्री  सिह  सहगल

 श्री  झूलन  सिंह

 श्री  सुन्दर लाल

 लोक  लखा  समिति

 लोक-सभा

 श्री  माणिक लाल  मगनलाल  गांधी

 श्री  र०  fao  किलेदार

 श्री  मनाया

 श्री  माने

 श्री  मतीन

 श्री  वै०  च०  मलिक

 श्री  tatty

 श्री पु०  र०  पटेल

 श्री  राधा  रमण

 डा०  सामन्त  सिंहार

 हवा  ना ०  तिवारी

 राज्य  सभा

 श्रीमती  शारदा  भागने

 श्री  sare सिंह  विष्ट



 श्री  सुरेन्द्र मोहन  घोष

 डा०
 श्रीमती

 सीता
 परमानन्द

 श्री  बी०  सी  ०  केशव  राव

 श्री  मुल्क  गोविन्द रेड्डी

 aires  विधान  संबंधी  समिति

 सरदार  हुक्म  सिंह--सभापति

 श्री  बहादुर सिंह

 श्री  न०  रे०  घोष

 डा०  PTCA AT

 श्री  क०  मे  मालवीय

 श्री  नारायणन्‌ कुट्टी  मेनन

 श्री  मोहम्मद  इमाम

 श्री  घनश्याम  लाल  अ्रोझा

 श्री  किसी  दास  परमार

 श्री  रघुवीर  सहाय

 श्री  Ho  स०  राम स्वामी

 श्री  मत  Xe!

 श्री  अ्रजित सिह सरहदी सिह  सरहदी

 श्री  सत्येन्द्र
 नारायण  सिंह

 सामान्य  प्रयोजन  समिति

 श्री  म०  श्रनन्तशयनम,_अय्यंगार--सभापति

 पंडित  ठाकुर  दास  भाग

 श्री  दासप्पा

 श्री  प्र०  के०  देव



 (=)

 श्री  मूलचन्द दुबे

 श्री  दु  च०  ast

 श्री  रंगा

 श्री  जयपाल  सिंह

 डा०  DSILCALH |

 डा०  नायर

 श्री  चे०  रा०

 श्री  शिवराज

 श्री  याज्ञिक

 श्री जगन्नाथ राव

 arate  समिति

 श्री  उ०  श्री  ०  मल्लय्या--प्रभापति

 श्री  बैरो
 |

 श्री  रोहनलाल  चतुर्वेदी

 श्री  माणिकलाल  मगनलाल  गांधी

 श्री  खुश वक्त राय

 श्रीमती  पावती  ब

 श्री  महा गांव कर

 श्री  राजेश्वर  पटेल

 श्रीमती  सहोदराबाई  राय

 श्री  जगन्नाथ  राव

 श्री  स०  चं०  सामन्त

 श्री  राधेलाल  व्यास

 लाभपद  संबंघी  संयुक्त  समिति

 लोक-सभा

 श्री  चे०  Wo  पट्टाभिरामनू--सभापति

 डा०  मा०  श्री ०

 श्री  ग्रा सर

 डा०  क०  ज०  मेनन



 (3)

 श्री  मुरारका

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी

 श्री  राधा  चरण  शर्मा

 श्री  ager  नारायण  सिंह

 राज्य  सभा

 श्री  टी०  एस०  aaa  हल  af

 डा०  राजबहादुर

 श्री  राजेन्द्र  प्रताप

 संसद्‌  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  संबंधी  संयुक्त  समिति

 लोक-सभा

 श्री  सत्यनारायण  सिंह--प्रजापति

 श्री  चपल
 कांत  भट्टा चा यें

 श्री  लक्ष्मी नारायण wats

 श्री  नारायण  गणेश  गोरे

 श्री  दुराय  स्वामी गौंडर

 श्री  कन्हैयालाल  खादीवाला

 श्री  कोडियान

 उ०  श्री ०  मिलाया

 श्री  रघुबर  दयाल  मिश्र

 राज्य  सभा

 श्री  जीत  राय  कपूर

 श्रीमती  यशोदा  रेड्डी

 डा०  डब्ल्यू  ०  एस०  बा  लेंगे

 नियम  समिति

 श्री  म०
 अनन्तशयनभम्‌  श्रय्यंगार--सभापति



 पंडित  ठाकुर  दास  भागने

 श्रीमर्त  ध  उ  पानन  a

 श्री  मृत  सु०  सुगन्धि

 श्री  घनश्याम  लाल  श्रोता

 श्री  पु०  To  पटेल

 श्री  चे०  रा०  पट्टाभिरामन्‌

 श्री  दबांकरय्या asin  |

 श्री  सत्य  न

 श्री  शिवराज

 श्री  वाडीवा

 ——  ee



 भारत  सरकार

 संधि-मंडल  के  सदस्य

 प्रधान-मंत्री  तथा  वैदेशिक  कायें  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  विभाग  के  भारसाघक  मंत्री--श्री  जवाहरलाल

 नेहरू

 गृह-कार्य  मंत्री--श्री  गोविन्द  बल्लभ  पन्त

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री--श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री

 रेलवे  मंत्री--श्री  जगजीवन  राम

 वित्त  मंत्रो--श्री  मोरारजी  देसाई

 श्रम  कौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री--श्री
 गुलजारी

 लाल  नन्दा

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री--डा  ०  To  सुब्बरायन

 विधि  मंत्री--श्री  झ०  Fo  सेन

 खान  ईंधन  मंत्री--सरदार  स्वर्ण  सिह

 सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री--हाफिज  म  हम्माद  इब्राहीम

 आवास  और  संभरण  मंत्री--श्री  कण  च०  रेड्डी

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री--श्री  स०  का०  पाटिल

 प्रतिरक्षा  मंत्री--श्री  वे  ०  Fo  कृष्ण  मेनन

 राज्य  मंत्री

 aaa  मंत्री--श्री  सत्य  नारायण  सिंह

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री--डा ०  बा०  वि०  केसकर

 स्वास्थ्य  मंत्री--श्री  To  प०  कर मरकर

 कृषि  मंत्री--डा
 ०  पंजाबराव  शा ०  देशमुख

 खान  रोक  तेल  मंत्री--श्री  केशव  देव  मालवीय

 पुनवासी  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री--श्री  मेहर aa  खन्ना

 वाणिज्य  मंत्री--श्री  नित्यानंद  कानूनगो

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री--श्री  राज  बहादुर

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री--श्री  ब०  ना ०  दातार

 उद्योग  मंत्री--श्री  मनुभाई  शाह

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री--श्री  सुरेन्द्र  कुमार  डे

 दिक्षा  मंत्री--डा  का ०  ला०  श्रीमाली

 वैज्ञानिक  ग्रतुसन्धान  श्र  सांस्कृतिक-कायें  मंत्री--श्री  हुमायन्‌  कबीर

 राजस्व  ग्र सैनिक  व्यय  मंत्री--डा ०  बे  ०  गोपाल  रेड्डी



 उपमंत्री

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री--सरदार  सुरजीत  सिंह  मजीठिया

 श्रम  उपमंत्री--श्री  राशिद

 आवास  संभरण  उपमंत्री--श्री  अनिल  कु  ०  चन्दा

 कृषि  उपमंत्री--श्री  मो ं०  वें  ०  कृष्ण प्पा

 सिंचाई  विद्युत  उपमंत्री  जयसुख  लाल  लाल शंक  र  हाथी

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री--श्री  सती दा  चन्द्र

 योजना  उपमंत्री--श्री  इमाम  नन्दन  मिश्र

 वित्त  उपमंत्री--श्री  ब०  रा ०  भगत

 वैज्ञानिक  भ्रनुसन्धान  भर  सांस्कृतिक-किये  उपमंत्री--डा ०  मनमोहन  दास

 उपमंत्री--श्री  शाहनवा  खां

 रेलवे  उपमंत्री--श्री सें  ०  वें  ०  राम स्वामी

 वैदेशिक-कायम  उपमंत्री--श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन

 गृह-कार्य  उपमंत्री--श्रीमती  वायलेट  झ्राल्वा

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री--श्री  को  त्ता  रघु रमें या

 अ्रसैनिक  उदयन  उपमंत्री--श्री  मुह्दीउद्दीन

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री--श्री  ०  म०  थामस

 पुनर्वास  उपमंत्री--श्री  पु०  दे  ०  भास्कर

 विधि  उपमंत्री--श्री  हजरनवीस

 वित्त  उपमंत्री--श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा

 सामुदार्थिक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री--श्री  To  Yo  मूर्ति

 श्रम  झ्र  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री--श्री  ललित  नारायण  मिश्र

 सभा-सचिव

 वै  दैनिक-कार्य  मंत्री  के  सभा  सचिव--श्री  सादत  ait  खां

 बैदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा  सचिव--श्री  जो०  ना ०  हजारिका

 प्रतिरक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव--श्री  फतेहर्सिह  राव  प्रतापर्सिहराव  गायकवाड

 सुचना  झ्र ौर  प्रसारण  मंत्री  के  सभा  सचिव--श्री  करा  नत ०  जोशी

 खान  झ्र ौर  ईंधन  मंत्री  के  सभा  सचिव--श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  के  सभा  सचिव--श्री  दयामधर  मिश्र

 cee te  a  ee



 गेट-सभा  वाद  वि  द

 खंड  ४७]  दूसरी  लोक-सभा  के  बारहवें  सत्र  का  पहला
 दिन  [  ae  १

 —= —

 लोक-सभा

 १४
 Rego

 २ े 3  CAA

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 चीनियों  द्वारा  भारतीय  सीमा  का  अतिक्रमण

 (  श्री  प्र०  ग०  देव

 श्री  स०  मेहदी

 श्री  भक्त  ददन

 *१.1
 श्री  राम  कृष्ण गप्त

 श्री  विद्याचरण  sat

 |
 श्री  दी०  हूँ  शर्मा

 भो  ख़दा वक्त  राय

 किया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या €  १९६०  के  बाद  चीनियों  द्वारा  भारतीय  प्रदेश  में  घुसने  की  कोई

 घटना  हुई  है  ,
 मौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है
 ?

 कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी
 :  )  ax

 (@ Te
 गति  दलों  द्वारा

 भारतीय  प्रदेश  में  घुसने  की  छोटी  मोटी  घटनायें  हुई  इनका पू  रा  ब्योरा  भारत  सरकार

 के  २६  १९६०  कौर  २४  १९६०  के  टिप्पणियों  ं  दिया  गया  है  जो  art

 सभा-पटल  पर  रखे  जाने  वाले  ta  पत्र
 ४

 में  सम्मिलित  कर  दिये गये

 मूल  ast  में
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 fat  प्र०  ग०  देव  :  यदि  कोई  विरोध
 पत्र  भेजा  गया

 तो  उसका  कया  परिणाम  gat  ?

 परिधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री
 जवाहर  लाल

 :
 जो  दवे  त  पत्र  सभा  पटल

 पर  बाद  में  रखा  जायेगा  उसमें  माननीय  सदस्य  सम्पूर्ण  पत्र-व्यवहार  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त

 कर  सकेंगे  ।  इस  बात  से  इनकार  किया  गया  है  कि  सीमा  उल्लंघन  की  कोई  घटना

 भी  स०  ला०  faa  :
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  प्रधान  मंत्री  महोदय  का  ध्यान

 चीन
 के  प्रधान  मंत्री  के  उस  बयान  की  तरफ  गया  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  सीमा  सम्बन्धी  जो

 झगड़े हैं  उन  के  सुलझाने में  भारत  सरकार  की  हठधर्मी  है  कौर  वह  सुलझाने  के  मूड  में  नहीं  है  ?

 दूसरी  सरकारों  ने  जैसे  बर्मा  नैपाल  की  सरकारों  ने  झगड़े  तय  कर  लिये  .  .

 prema  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  प्रश्न  पुछना  चाहिये  |  वे  तर्क  करने  जा  र  हे  हैं  |

 थी  थीं  ato  द्विवेदी  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अरपना

 कोई  विचार  व्यक्त  किया  है  ate  यदि  तो  कया  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :  जी  श्रखबार  में  चीन  के  प्रधान  का  बयान  छपा  था

 वह  मैने  पढ़ा  ।  owe  यह  उनकी  अपनी  राय है  ।  हमारी राय  इस  के  खिलाफ  है  कौर  श्राप

 जानते  ही  हैं  कि  हमारी  राय  कया  है  ।

 fat प्र०  गं०  देव  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  गत  दो  महीनों के  दौरान  में  चीनी  जहाज  कई

 बार  भारतीय  प्रदेश में  घुसे  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  हमने  श्वेत  पत्र  में  इसकी  भी  सुची दी  है  हर  बार

 ठीक यह  पता  लगाना  श्रसंभव  हो  जाता  है  कि  वे  जहाज  किनके  थे
 ।  वें

 लगभग  सात  हजार  फुट
 की

 ऊंचाई  पर  उड़ते  हैं  श्र  रात  में  उनको  पहचानना  कठिन  हो  जाता है  केवल  प्रकाश

 देख  जਂ  सकता  वे  इस  बात से  मनः  करते  हैं  कि  उन्होंने  कोई  जहाज  भेजा था  हमारा

 ख्याल है  कि  वे
 उसी  दिशा से  कहीं  से  कराये हैं  किन्तु  ठीक-ठीक  इस  बात  का  प्रमाण  देना  कठिन  है  कि

 वे  किसके  जहाज  थे  |  चीनियों  के  कथनानुसार के  किसी  अन्य  जगह  के  जहाज  होंगे  ।

 श्री  से०
 प्र०  मेहदी  :  कया  सितम्बर  में  सिक्किम  सीमा  की  तरफ इस  सम्बन्ध में  कोई

 गिरफ्तारियां की  ome थी  ?

 pot  जवाहरलाल  age:  किस  संबंध  श्रीमान

 tat  Ho  श्र०  मेहदी  :  मेरा  तात्पयं  इस  wk  प्रवेश  करने  aa  चीनी  सिपाहियों  से

 है  ।

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  :  जैसा कि  मैंने  सारी  बातें
 उस  से  पता  चल  जायेंगी ।

 कोई  गिरफ्तारी नहीं  की  गई  ।  लगभग एक  या  दो  दर्जन  व्यक्तियों के  कुछ  गति  दल  १४  मील

 श्रन्दर तक
 घुस  जाय ेथे  किन्तु  जब  उन्होंने हमारे  सैनिक  देखे

 तो
 वे  तुरन्त  वापस

 चले

 मुठभेड़
 नहीं

 वे  तुरन्त  लौट  गये
 ।

 त

 म  ्य



 २३  १८८२  (  )  मौखिक  उत्तर  दे

 श्री  भक्त  दर्शन  :  शासन  की  MITA  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  इस  बीच  में

 स्फुट  रूप  में  भारतीय सीमा  का  झ्रतिक्रमण  किया गया  है  तो  इस  तरह  की  घटनायें को  रोकने

 के  लिये  ot  क्या  भविष्य  में  ऐसा  न  होने  पाये  क्या  खासतौर  से  कुछ  विशेष  कठोर  कदम

 उठाय  गय  हैं
 ?

 थ्री  जवाहरलाल नहरू  :  आक्रमण  रोकने  के  लिए  काफी  इंतजाम  हें  लेकिन  चार

 आदमी  घुसपैठ  कर  चले  छिप  कर  चले  शहरों  यह  तो  हमेशा  हो  सकता ह  कोई भी  जा

 सकता  है  इधर  से  उधर  एक  एक  इंच  को  रोकना  तो  जरा  मुश्किल  बात  है  |  अब  उनका

 बयान  यह  है  कि  श्राप  देखेंगे  कि  चन्द  लोग  धोखे  से  उधर  चले  गये  थे  क्योंकि  वहां  कोई  निशान  तो

 है  नही ं।

 श्री  frat  चरण  शकल  :  हमारे  प्रदेश में  घस  खाने  के फलस्वरूप क्या  कोई  गोलाबारी

 हुई
 थी  ?

 tat  जवाहरलाल  नहरू  :  श्रीमान्‌  |  कोई  .  मुठभेड़ नहीं  हुई

 pt  हेम  बुरा  क्या  यह  सच  है  कि  ७  अक्तूबर  को  नेफा  प्रदेश में  gate  नामक  स्थान

 के  निकट  भारत-चीन  सीमा  पर  चीनी  सैनिकों ने  भारतीय  सैनिकों पर  गोली  चलाई  थी  कौर

 उससे  एक  या  दो  सैनिक मर  भी  गये  थे  ?

 जी  जवाहरलाल नहरू  :  मुझे  इसके  बारे  में  कोई  जानकारी नहीं  ह
 |

 |

 भो  गोरे  :  क्या  हमने  अपने  जहाज  इस  बात  का  पता  लगाने  के
 लिय

 भेजे  थे  किये

 जहाज  चीन  के  थे  प्रथम  किसी  aq  राष्ट्र के  थे  ?

 श्री  जवाहरलाल  नहरू
 :  हम  हमेशा  ही  इसका  लगाने  की  कोशिश  करते  किन्तु

 जैसा  कि  मैंने  कहा  एसी  घटनाये  रात  में  होती  हैं  गौर  जहाज  बड़ी  ऊंचाई  पर  होते

 य  जट यदि  हम  अपना  जहाज  भेजें  तो  वे  कुछ  ही  सेकेण्डों  में  गायब  हो  जायेंगे  |

 विमान  होते  हैं  जो  ऊंचाई पर  उड़ते  हैं  ।

 tal  वाजपेयी  संयुक्त  राष्ट्र  संघ की  महासभा  में  प्रधान  मंत्री ने  अपने  में
 fait  दारा  भारतीय  प्रदेश  पर  किये  गये  कब्जे  को  केवल  एक  विवाद  की  वस्तु वस्तु  बताया  था  I

 उन्होंने  यह  क्यों  नहीं  कहा  कि  चीनियों  ने  भारत  के  विरुद्ध  आक्रमण  किया

 सहोदय  यह  ‘wat  यहां  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  न्यून  हाल के

 श््राक्मणों  तथा  उनके  व्यौरे  के  बारे में  है  ।

 श्री  राम
 a

 यह
 सच  है  कि  सैनिक  हमारा  कुछ  aa  छोड़  गयें  हैं

 कौर  यदि

 तो

 उस  परं  कब्जा  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही की  गई  हैं

 नहरू  मुझे  नहीं  मालूम  किवे  क्षेत्र  को  छोड़  wa  शायद

 उन्होंने  झपना  दिविर:द  तीन  मील  पीछे  :  हटा  लिया  हो  उन्होंने  कोई  क्षेत्र छोड़ा  नहीं  है

 ऐसी
 घटना  केवल  एक  ही  जगह  हुई  थी  क्योंकि  वहां  पर  कोई  बीमारी  फैल  गई

 थी  |

 —_—
 अंग्रेजी

 1281  (&1)
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 भारत-चीन

 श्री  सकत  ala  :

 पी  राजेन्द्र  सिंह  :

 थ्री  राम  कृष्ण  गप्त  :

 श्री  नरदेव  स्नातक  :

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :

 श्री  प्रकाशा  वीर  झा स्त्री  :

 श्री  दी०  Wo  झामा

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :

 डा०  राम  सुलग  सिह
 :

 ग्  अ०  के०  देवी

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर

 maa  इला  पालाजोरी

 श्रीमती  मसौदा  WAS

 भी  खुश वक्त  राय

 शी  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी
 :

 श्री  न्द्धाकर  सुधार  :

 थ्री  आसर

 श्री  डामर

 ब  AVA!

 |  न्या s7Y

 |
 घी  गाड़ी  :

 ei  वोडका

 weer  fhe
 क्या  दक  रत्री  १८  १९६०  के  तारांकित  प्रशन  सं  गया  6९८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  ate  चीन  के  पदाधिकारियों  के  बीच  भारत-चीन

 विवाद  के  सम्बन्ध में  विचार-विमर्श चल  रहा  उसमें  क्या  प्रगति  हुई है
 ?

 प्रधान  सूत्रों  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्रो  जवाहरलाल  :  भारतीय  कौर  चीनी

 अघिकारियों  ने  १९  १६६०  को  फिर से  बातचीत शुरू  की  कौर  उनकी  यह  बातचीत ५

 Rego  तक  दिल्‍ली  में  चलती रही  ।  जब  इन  दोनों  दलों  ने  यह  अनुभव  किया  कि  वे

 सितम्बर
 बेअंत  तक  सबूत की  जांच  पुरी  न  कर  सकेंगे  तो  उन्होंने  भारत  कौर

 चीन
 के

 प्रधान

 मंत्रियों से
 अवधि  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  ।  उनका  यह  अनुरोध  मान  लिया  गया  शौर

 श्री
 ये

 दल  रंगून  में  अपनी  तीसरी  fon कर  रहे  जहां  वे  अपना  काम  खत्म  करके  रिपोर्ट
 तैयार  कर

 देंग े|  उम्मीद  है
 कि

 ये  दल  १९६०  बेअन्त  तक  काम  खत्म
 कर  लेंगे  उसके

 दोनों  तरफ  की  रिपोर्टो  दोनों  स  रकारों  के  पास  विचार  के  लिये  पेश कर  दी  जायेंगी  |

 श्री  भक्त  दीवान  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जिस  चाल  a  जिस  ढंग  से  श्री  तर्क
 दोनों  देशों  के  प्रतिनिधियों में  बात-चीत चलती  रही  उस  को  दृष्टि  में  रख  कर  क्या  भारत

 सरकार  को  विश्वास है  कि  इस  प्रकार  दोनों  देशों  में  सम्मानपूर्ण  समझौता हो  जायगा  ?
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 श्री  जवाहरलाल १ डर  :
 इसका

 जवाब  तो  मैं  नहीं  दे
 क्योंकि

 हमारे  पास
 कोई

 रिपोर्टें  ही  नहीं arg  है  ।  इस  के  भ्र लावा  जब  कि  काम  चल  रहा  है  बीच  में  कुछ  कहना
 मुनासिब

 नहीं  जब तक  भी  उन्होंने जो  कुछ  बात-चीत की  उसकी  तफ़सील  ae
 बर बै टिम  रिपोर्ट

 स

 हज़ारों  सफ़हों  की  हैं  ।

 इला  उयाल्चजण रं  कया  दलों  की  बैठक  कुछ  समय  के  लिये  स्थगित  कर  दी  जायेगी

 झर  भ्रान्ति  निर्णय  देने  के  लिये  उनकी  बैठक  फिर  होगी  ऐसी  अवस्था सें  बैठक  के  स्थगित

 हो  जाने  पर  किस  नई  बात  की  जांच  करेंगे
 ?

 fat  जवाहरलाल  नट  पिछली बार  उनकी  बैठक  स्थगित  कर दी  गई  थी  ।  aq

 उनकी  बठक  हो  रही है  ।  अब  बैठक  स्थगित  करने का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।  उनकी  |.

 काम  पूरा  होने  तक  होती  रहेगी  ।  ऐसा  ख्याल है  ।

 fama  सफीना  क्या  सरकारी  तौर  से  की  जाने  वाली  बातचीत  A  सरकार

 को
 ऐ  सा  कोई  शभ्राभास  मिला  है  कि  चीन  मनमोहन  रेखा  को  भारत व  चीन  a की  सीमा  रेखा  मानेगा

 अ्रथवा  नहीं  ?

 पग्रध्यक्ष  महोदय  :  ami  से  इसके  बारे  में  कठिन है  ।

 श्री  जवाहरलाल  नहरू  :  में  ऐसे  weal  का  उत्तर  नहीं  सकता  ।  वे  वार्ता के  विषय

 से  संबंधित  है ं|

 पंश्रव्यक्ष  महोदय  प्रतिवेदन  के  प्राप्त  होने  तक  हम  क्यों न  प्रतीक्षा  करें
 ?

 जरी  हम  बरुआ  क्या  सरकार का  ध्यान  श्री  चाऊ  एन  लाई  द्वारा  ब्रिटिश  पत्रकारों से

 की  गई  टेलीवीजन  भेंट  की  दिलाया  गया  है  जिसमें  उन्होंने  भारत  के  विरुद्ध  चीन से

 सदस्य  युद्ध  के  लिये  उभाड़ने  तथा  चीन के  विरुद्ध  आक्रमण  करने  के  स्पष्ट्पारोग लगाये  हैऔर

 यदि  तो  सारी  बातें  स्पष्ट  करने  के  लिये  सरकांर  ने  क्या  कायवाही  की  है
 ?

 tal  जवाहरलाल  नहरू  :  यह  बात  मेंने  अखबारों में  पढ़ी है  ।  यह  वहीं  बात है  जो

 या  उससे  पहले  चीन  के  बारे  में  कही गई  थी  ।  जहां  तक  हताश  संबंध  है
 as

 ननें  सारा

 मामला
 स्पष्ट  रूप

 से
 कई  बार  उन

 पत्रों
 में  दिया है  जो  सभा  के

 समक्ष  रखे  गये  हें  तथा  नो

 चर्चा  हुई  है  गौर  दोनों  सरकारी
 दलों  द्वारा  जिन  पत्रों  की  परीक्षा की  जा  रही है  उन  सबमें  हमने

 स्पष्ट  ,  रूप  से  इसके  बारे  में  बताया  है  ।

 बी  वाजपेयी  ara  बातचीत
 के

 लिये
 रंगून  क्यों  चुना  गया  है  कौर  क्या  रंगन  में

 वार्ता  पूरी  करने का  कोई  प्रस्ताव है  ?

 श्री  जवाहर ला  नेहरू  :  वार्ता के  तीसरे
 दौर  के  लिये  रंगून  इसलिये  गया है

 क्योंकि उसे  सुविधाजनक  समझा  गया  ।  पहले  हमने  ही  रंगून  का  सुझाव  दिया  था  शौर  चीनी

 सरकार  ने  उसे  मान  लिया  |
 जैसा  कि  कभी  मैंने  एक  दूसरे  get  के  उत्तर  में  बताया  यह  ara

 की
 जाती  है  कि  रंगून  में  वार्ता  के  दौरान  सारे  पत्रों  की  परीक्षा  कर  ली  जायेगी  तथा  कोई  न  कोई

 जायेगा  |

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत किया  तब  तक  इन  सरकारी  दलों  का  काम  पूरा  हो

 frat  wast  में
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 श्री  wats  बीर  शास्त्री  :  दोनों  प्रतिनिधि-मंडलों की  जो  बातचीत  चल  रही  सम्भव

 है  कि  भारतीय  प्रतिनिधि-मंडल  नैब  तक  की  बातचीत  से  प्रधान  मंत्री  जी  को  अवगत  कराया

 हो  क्या  श्रब  तक  की  बातचीत  से  कोई  बंधती  है  कि  किसी  उचित  निर्णय  पर  पहुंचा  जा

 सकेगा  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  मैं  ने  प्रभी  कहा  है  कि  इस  का  जवाब  देना  न  तो  मुनासिब  है

 भोर
 न  ही  मैं  इस  काबिल  हूं  कि  जवाब  क्योंकि  इन  श्राफ़िदिल्ज़  को  यह  नहीं  कहा  गया

 ग्रोवर
 न

 उन  को  भ्र धि कार  कि  वे  कोई  समझौते  की  बातचीत  करे ं।  एक  एक  दाहादत का  जो

 कागज़  जो  कुछ  उस  को  वे  देखते  जांच  करते  हैं  दोनों  तरफ  के  आफ़िशल्ज

 झपना  व्यू-प्वायंट  बताते हैं  इन  सब  को  जमा  कर  के  वे  हम  को  बतायेंगे  wad  राय  देंगे

 कि  कैसी  दब हा दत है  ।  समझौता  करना  गवर्नमेंट का  काम  है  |  यह  श्राफिदाल्ज़ का  काम  AZ

 है  कि  वे  बड़े  सवालों  को  हल  करने  की  कोशिश  करें  ।

 श्री  सुरेन्द्र ताथ  द्विवेदी  :  चीन  के  प्रधान  मंत्री  की  ब्रिटिश  पत्रकारों के  साथ  भेंट  के  न

 सरकार  को  यह  ara  है  कि  art  वार्ता  के  भ्रच्छे  परिणाम  निकलेंगे  ?

 fat  जवाहरलाल नेहरू
 :  यह  प्रदान  दो  बार  पूछा  गया  है  कौर  मैंने  इसका  उत्तर  दिया  हे

 ।

 में
 यह  बताना  चाहता  हूं  कि  कोई  भी  आशा  करने  का  सवाल  ही  नहीं  उठता  ।  इस  श्रोर से या उस या  उस

 are  से  पेश  किये  गये  सभी  पत्रों  की  हमारे  पदाधिकारियों  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।  हमारा

 we  ख्याल है  कि  सबूत  मूल  रूप  से  हमारे  पक्ष  में  भ्र न्य था  जो  रुख  हमने  भ्र पना या  है  वह  न

 |  भ्रान्ति
 परिणाम  कया  यह  कई

 बातों  पर  fray  ।

 फ्श्नी  प्र०  के०  एक  पहले  प्रश्न  के  उत्तर  में  प्रधान  मंत्री  ने  जो  यह  बताया  था  कि  इस

 वार्ता
 के  दौरान  आक्रमण की  कुछ  घटनायें हुई  हैं  क्या  ग्राम  वार्ता  करने  का  कोई

 लाभदायक  परिणाम

 निकलेगा  ?

 थी  जवाहरलाल  नहरू  :  उन  छोटे  आक्रमणों  का  इस  वार्ता  पर  अथवा  किसी  भी

 इस  प्रकार  की  कार्यवाही  पर  कोई  भी  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  यह  ठीक  है  कि  ऐसी  घटनायें नहीं

 होनी  चाहिये  किन्तु  साथ  हीं  वे  बड़ी  छोटी  हैं  ।  इन  बड़े  प्रश्नों  से  उनका  कोई  संबंध  नहीं  ।  यदि

 कोई  स्थानीय  गती  दल  गलती  कर  तो  उससे  हम  सीमा  सम्बन्धी  नीतियां  नहीं  बदल  सकत े।

 fat  खाडिलकर  बर्मा
 के  प्रधान  मंत्री  यू  नू  ने

 जो
 यह  प्रकट  की  है  कि  इस  वार्ता

 का

 परिणाम  अच्छा
 निकलेगा  कौर

 शीघ्र
 ही  कोई  समझौता  हो  क्या

 सरकार
 को  भी  कुछ

 हद  तक  ऐसी  ara है  ?

 कभी  जवाहरलाल  नेहरू  मैं  यह  उचित  नहीं  समझता कि  इस
 विषय

 पर
 मेरे  श्रादरणीय

 मित्र  तथा
 बर्मा  के  प्रधान  मंत्री  ने  जो  कुछ  कहा  है  उसकी  अप्रत्यक्ष  रूप  से  भी

 चर्चा  करूं  ।

 ची हेम  इस  बात  को  देखते हुये  कि  श्री  चाऊ  एन  लाई  ने  टेलीवीजन  पर  ब्रिटिश
 पत्रकारों

 से  भेंट  की  थी  तथा  यह  देखते  जैसा
 कि

 कभी  प्रधान  मंत्री  ने
 स्वीकार  किया  कि

 चीन  वराबर  इस  बात  का  प्रचार  कर  रहा  है  कि  यह  केवल  एक  विवाद  सरकार
 ने

 संसार
 के  समक्ष

 यह  सिद्ध  करने  के  लिये
 कया

 कार्यवाही  की  है  कि  यह  केवल  विवाद
 की

 बात  नहीं  है  भ्रमित  चील

 ने  हमारे  देश  पर  किया है  !
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 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  माननीय  सदस्य यह  जानते  हैं  कि  हमने  कई  बार  इस  विषय

 पर  चर्चा  की  है  कि  हमने  कया  किया  है  we  कया  नहीं  किया  है  ।  आक्रमण भी  एक  विवाद  ही  है  ।

 यह  बताने से  कि  यह  केवल एक  विवाद  यह  सिद्ध  नहीं  हो  जाता  कि  वह  आक्रमण नहीं  है  ।

 यह  तो  स्पष्ट ही  है  कि  चीन  सरकार  जिसका  विरोध  कर  रही  है  उसका  वह  स्वीकार  कसे  कर

 सकती  है  ।  यह  जब  उन्हें  अवसर  मिलेगा  वे  तो  अपने  पक्ष  की  बात  कहेंगे ही  ।  उनकी  दृष्टि

 में  भारत  में  उनके  विरुद्ध  जो  भ्रात्दोलन चल  रहा  है  उसके  प्रति  उनको  है  ।

 fat  हेम  बरुआ  क्या  छह  शब्द  का  अरथ  से  गहरा  नहीं  है  ?

 जो  fao  दास  गुप्त  :  चीन-सभारत  सीमा  विवाद के  सम्बन्ध में  रंगून  में  जब  कि  भारतीय

 भर  चीनी  अघिकारियों
 के

 बीच  वार्ता
 चल

 रही  बर्मा  के  प्रधान  मंत्री  भारत  aa हैं  कौर
 ~

 यह  बताया  कि  वे  चीन-भारत  सीमा  विवाद  के  सम्बन्ध  में  प्रधान  मंत्री  से  बातचीत  करेंगे ।

 कया  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  बातचीत  की  है  कौर  उस  वार्ता  का  उनके  भारत  खाने  से  कोई

 सम्बन्ध है  ?

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  में  प्रदान
 को  esl  तरह  समझ  नहीं  पाया  हूं  किन्तु  जहां तक

 मैं  समझ  पाया  में  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  रंगून  में  इन  पदाधिकारियों के

 बीच जो  बातचीत  चल  रही है  उसका  बर्मा  के  प्रधान  मंत्री  के  भारत  कराने से  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 यह  केवल  एक  संयोग  की  बात
 न  ही  मैंने  शर  बर्मा  के  प्रधान  मंत्री  ने  इस  विषय  पर

 बातचीत  की  है  ।  बर्मा
 के

 प्रधान
 के  प्रधान  मंत्री  द्वारा  यह  प्रकट  करना  कि  मामला तय  हो

 जाना  बिल्कुल  ठीक है  |
 यह  एक  ऐसी  बात  है  जिसकी  हम  सव  ara  करते  हैं  ।

 यदि  मुझे  बर्मा-चीन  विवाद
 के

 सम्बन्ध
 में  बोलने पड़े  तो  मैं

 भी
 यही  कहूंगा कि  यह  तय  हो  जाना

 चाहिये

 रानी  एलिजाबेथ  की  भारत  यात्रा

 Catt  राम  कृष्ण  गुप्त  :

 |  st  रघुनाथ  सिंह  :

 *३.,*  थनी  राधा

 |  श्री  कालिका  fag  :

 क्या  प्रदान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या
 रानी  एलिजाबेथ  की  भारत  यात्रा  के  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका

 शौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कार्य  मंत्री  के  सभा  सचिव  सादत  nat  जी

 भारत में  रानी  का  आगमन  दो  भागों  में  विभक्त  किया  जाएगा  |  वह  २१

 १९६१  को
 दिल्‍ली  पधारेंगे  कौर  १  फरवरी  तक  भारत  में  ठहरेंगी  |  १  फरवरी  को  वह  पाकिस्तान

 लाएंगी  ग्रोवर
 १६  को  भारत  लौटेंगी  ।  फिर  वह  २  मार्च  को  भारत  से  विदा  लेंगी ।

 मूल  ast  में
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 भारत  में  उनके  पहले  आगमन में  वहू  उदयपुर  भ्रहमदाबाद

 जाएंगी  ।

 अपने  दूसरे  आगमन  में  मए  |  बम्ब  जाएंगी प्रौर  पुन

 दिल्‍ली  जाएंगी  ।

 1  अध्यक्ष  महान  :  इस  ब्योरे  के  बारे  में  समाचार  पत्रों  में  सुचना  प्रकाशित

 हो  चुकी हूँ  ।  अब  प्रगति  लग  |

 कश्  द्र जात  गुप्त  समाचारपत्रों
 में  जो  प्रकाशित  नहीं  में  उसके  बारे  में  कुछ  पुछना

 चाहता  हूं  ।  क्या  यह  सच  है  जो  कि  समाचार  पत्रों  में  पहले  प्रकाशित  हो  चुका  है  कि  यह  पश् पस ला

 किया  गया  है
 कि

 जब  राष्ट्रपति  पनी  बग्घी  में  २६  जनवरी  को  गणतंत्र  दिवस  परेड  में  सम्मिलित  होने

 के  लिये  जाएंगे तो  उनकी  बग्घी  में  रानी  भी  उनके  साथ  होंगी  कौर  यदि  तो  क्या  यह  बात

 सामान्य  राज  शिष्टाचार से  भिन्न  नहीं  होगी
 ?

 यह  सच  है
 कि पश्चात  मंत्रो  तथा  उद्देशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल

 ऐसा  फैसला किया  गया  है  ।  इस  मामले  पर  पुरी  तरह  विचार  किया  गया  है  ।  यह  haa  केवल

 सुश्री  के  बारे  में  ही  नहीं  बरपी  त  भविष्य  में  कराने  वाले  सभी  राज्यों  के  प्र  पंखों  के  बारे  में  राज

 चार  के  रूप  में  किया  गया  है  ।  पहले  एक  अवसर  भराया  था  जब  इस  मामले  पर  वास्तव  में  पूरी

 तरह  विचार  नहीं  किया  गया  परन्तु  सामान्यतया  यह  राज  शिष्टाचार  होता  ह  ।  जब  कोई  राज्य

 प्रमुख  जाता  भविष्य  में  इस  का  पालन  किया  जायगा
 |

 फी  [०  Fo  गायकवाड़  भारत  में  सम्राज्ञी  के  जाने  शर  ठहरने के  लिये  सरकार  ने

 कितनी  राशि  का  उपबंध किया  है  ?

 रानी के  लौट  जाने  के  परमात्मा में
 '

 इसका  उत्तर  दे  सकेगा  । गो  जवाहरलाल  नहर ू:

 मकान  Wit  भवन  निर्माण  zi  द  पप

 eS  शोबे ०  रु  क्या  प्यार  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 }  क्या
 ag  सच  है

 कि
 एशिया  दूरपूर्व  सम्बन्धी  aries  आयोग की

 ओर
 से  यूरोप

 का  दौरा  करने  के  लिये  एशिया  ae  दूर  पूर्व के  देशों के  मकान  भवन  निर्माण  विशेषज्ञों  के

 दल  जिनमें  १४  सदस्य  भारतीय  प्रतिनिधि  भी  शामिल थे  ;

 यदि  तो  भारत  का  प्रतिनिधि  कौन था  ;

 क्या  इस  दल  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के एशिया श्रौर श्र  द्र पूवे  सम्बन्धी  प्राधिक  ऑ्रायोग

 रिपोर्ट पेश  की  और

 दल
 में  क्या

 सुझाव  दिये  हैं
 ?

 बाजास  सोर  संगर  उपमंत्री  श्रनिल कु० छ्०  से
 अपेक्षित  जानकारी

 वाला  विवरण
 सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  :१,

 त्न अन्ध  संख्या  १]  ।

 मूल  म्रंग्रेजी  में  ।
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 16.1  fo  wo  मलिक  :  क्या  अध्ययन  दल  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  का  भारतीय  विशेषज्ञों

 ने  परीक्षण किया  है  पौर  यदि  तो  क्या  उनके  बारे  में  फैसले  किया  गया  है  ?

 भी  अनिल  कु  चन्दा  :
 यह  अध्ययन  दौरा  संयुक्त  राष्ट्र  के

 सामाजिक  क्य  विभाग  तथा

 afar  एवं  सुदूर  पूर्व  सम्बन्धी  झा थिक  परिषद्‌  के  तत्वाधान  में  आयोजित  किया  गया  था  |

 वेदन  संयुक्त  राष्ट्र  को  पेश  किया  जा  चुका  है  |  उसने  अभी  इस  पर  विचार  नहीं  किया  है  |

 ्रो  तंगदिली  :  क्या  इस  भ्रध्ययन दल  के  सुझावों  पर  हाल  में  बंगलौर  में  हुए  नगर  योजना

 मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  विचार  किया  गया  था  ;  कौर  यदि  तो  एक  मुख्य  सिफारिश  यह

 कि  श्रीवास  कार्यक्रम  को  केन्द्रित  किये  जाने  के  बजाये  पुर्णतया  स्थानीय  प्राधिकारों  को  दे  दिया  जाना

 के  बारे  में  उसकी  प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 tat  निल  go  पहले  ही  कह  चुका  हूं
 कि

 प्रतिवेदन  संयुक्त  राष्ट्र  को  पेशा
 किया

 जा

 चुका
 है  ।

 अभी  उसमें इस  पर  चर्चा  नहीं की  हैं  ।  इस  पर  वहां  चर्चा  होने  के  रचा  यह  गिद्ध

 राज्यों  को  भेजा  जायगा |

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :  इस  सम्मेलन  में  किन  किन  देशों

 ने
 भाग  लिया  था

 ?

 नी  प्रतीत  कु०  चन्दा  इ

 a  ee

 प्रश्न  ५  तथा  ३३  के  बारे में

 गम्रव्यक्ष  महोदय  भ्र गला

 बी  बि०  दास  गीत  प्रश्न  ५  तथा  ३३  इकट्ठे  ले  लिये  क्योंकि  दोनों  का  विषय

 एक  है  |

 प प्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  दोनों  का  उत्तर दे  सकते हैं  ।

 Pyrata  उपमंत्री  पू  द् ०  afar  प्रदान  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  केवल
 संख्या  ५  का  उत्तर  दिया  जाए  |  जब  तक  माननीय  मंत्री

 सहमत  न
 मैं

 दोनों  प्रश्नों  की  अनुमति  नहीं दे
 सहता

 ।

 rl  ts  ननका  ene

 पुनर्वास  मंत्रालय  का  विघटन

 (
 श्रीमती  इला  पाल चौ  धरी  :

 |  बी  स०  Ato  बनर्जी  :

 *y,  श्री  प्र०  के०  देव

 रास  gum  सह  :

 क्रि  पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक  कांप  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पुनर्वास  मंत्रालय  के  विघटन  का  कार्य  प्रारम्भ  हो  गया  है  ;
 ee  नाशा  ५  है

 मल  ग्रंग्रेजी  में
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 तों  aa  क्यों  प्रगति हुई  शौर

 wa  तक  मंत्रालय  द्वारा  जिन  विषयों  की  देखभाल  की  जाती  विशेषत

 qa  |  से  वलि  शरणार्थियों के  मामलों  कौन  निपटायेगा ?

 िनकसि  (a  प  स०
 जी  हां

 तथा  विवरण  सभा  पटल  पर  रवा  जाता  है  [that  परिशिष्ट  १,  अन  अन्ध

 संख्या  २]  |

 faitat  ला  पाल  पश्चिम  बंगाल  में  आश्रमों तथा  AIMS  घरों  का  प्रभार

 किस  के  पास  होगा
 ?  विस्थापित  विद्यार्थियों  को  जो  ४०  लाख  रुपये  की

 अ्रधिवत्तियां
 दी

 जीतीं  हैं  उनका  प्रभारी  कौने  होंगा ?  कया  यह  केन्द्रीय  मंत्रालय  के  अधीन  होगा  या  पश्चिम

 बंगाल के  शिक्षा  विभाग कों  दे  दिया  जाएगा ?  मैं  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  चाहता हूं  ।

 पनी  पु०  किया  मैं  उसे  मे  पूर्वी  पाकिस्तान के

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  वित्तीय  सहायता  के  बारे
 में  कहा  गया  शिक्षा  मंत्रालय

 शेष

 त्रों  क में  जहां  तेरे
 बंगाल

 के  ara  तथा  wales  का  संबंध

 हम  यह  विषय  शिक्षा  मंत्रालय  को  देने  कां  विचार  करें  रहें  हैं  ।

 शी  १ ही  के०  देव  विवरण  में  कारुण्य  परियोजना  का  कोई  उल्लेख  नहीं  ।  क्या

 मंत्रालय  के  विघटन  के  उपरांत  दंडकारण्य  पारेघोंजना  का  व्यय  संबद्ध  राज्य  देंगे  ?

 fat  Jo  शे०  भास्कर  '  यह  सच  है
 कि  विवरण  में  दंडकारण्य  विकास

 प्राधिकार

 के भविष्य  के  ait  में  कुछ  नहीं  कहाँ  गया
 इस  समय  यह  हमारे  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  ह

 दंडक/रण्य  दीर्घकालीन  परियोजना  है  ।  उचित  समय  पर  यह  भारत  सरकार  के  उपयुक्त  बिन

 को  सौंप  दिया  जाएगा

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी :  विवरण  से  प्रतीन  होता  हैं  कि  उड़ीसा  शौर
 त्रिपुरा

 के  पुनर्वास

 विभाग  ही  ara  कर  दिये
 गये हैं  पौर  बिहार  पुनर्वास  वित्तीय  वर्ष  के  wa  तक

 बन्द  कर  दिया  जाएगा  ।
 बंगाल  प्रौर  प्रासाम:के बारे

 में  विवरण  wer  गया  है  कि  निर्धारण

 किया जा  रहा  है  ।  में  जानना  चाहता  कि  पश्चिम  बंगाल  श्र
 श्रीराम  में  विभाग  या

 इसका  कायें इसी  प्रकार  जारी  रहने  की  संभावना  है  कौर  यदि  तो  किस  वर्ष  तक  ।

 श्री go  ao
 भास्कर

 :  माननीय  सदस्य  की  सुचना  के  लिये  में  कहूंगा  कि  प्राक्कलन
 समिति  ने  अपने  पिछले  प्रतिवेदन  में  मंत्रालय  को  काम  है  कि  वह  यथाशीघ्र  पूर्वी  क्षेत्र

 में  दोष  समस्या  की  देखभाल  करे  प्रौढ़  इसे  भारत  संबद्ध  स्थायी  मंत्रालय  को  सौंप

 दे  |  उड़ीसा  के  बारे  में  विभाग  बन्द  कर  दिया  गया  वह  निधि  शेष  कार्य  के

 लिये  उड़ीसा  सरकार  को  दे
 दी

 गई  है  ।  परिचय  बंगाल  में  शेष  कार्य  का  अनुमान  लगाया

 जा  रहा  ज्योंही  शेष  कार्य  ग्रनुमान  पूरा  हो  जाएगा  यहू.भारत  सरकार
 के

 उपयुक्त
 मंत्रालय को  सौंप  दिया  जाएगा  |  मुझे  बताया  गया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  मंत्रालय

 के
 बन्द

 होने
 के  पश्चात्  भी  विभाग

 को  जारी
 aT

 it  में



 २३  १८८२  मौखिक  उत्तर  (५

 श्रीमती toy  चक्रवर्ती  :  क्या  इस  बात  में  कोई  सचाई

 ह

 कि  पश्चिम  बंगाल  में  पुनर्वास

 के  सबडिवीजनल  तथा  जिला  दफ्तर  29 चर्चा  तरक सव नस् लर  AD  बन्द  कर  दिये  जाने  को  कहा  गया

 शी  Yo  Ao  भास्कर  मझे  पता  नहीं  क्योंकि  उसका  प्रशासन  पश्चिम  बंगाल  सरकर

 के  हाथ  में

 प्री  स०  मो०  बनो  इन  दफ्तरों  के  बन्द  किये  जाने  के  कारण  कितने  कर्मचारियों

 को  नौकरी  से  निकाल  दिये  जाने  की  संभावना  है
 ?

 जिन  मंत्रालयों  को  दोष  कार्य  दिया  जा

 रहा  &  उन  इत  मंचारियों  को  लगाने  के  लिये  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही

 गी  पु०  झा  भास्कर  इस  विषय  पर  पृथक  प्रशन  Tl  यदि  वह  पूछा  जाएगा  तो

 जाएगा

 बीजों  :  यह  we ft  म
 य्

 प्री  Ao  मो०  ठता है है  कि  इसका  मंत्रालयों कौर

 कर्मचारियों पर  समान  प्रभाव  पड़ता  है

 tat  महोदय  यदि  मंत्रालय बन्द  किया  जाता  है  तो  कर्मचारियों का  क्या

 होगा
 ?

 पथी  ह  जब  लादकर  :  क्या  प्रश्न  राज्य  विभागों  के  बारे  में  है  या  केन्द्रीय  मंत्रालय

 के  बारे  में  यह ट  cram  सरकारों  का  e oat ies) aN  होगा  कि  दे  अपने  स्थायी  कर्मचारियों  को  अन्यत्र

 लगाये  ate  seat  कर्मचारियों  के  बारे  में  जो  करना  चाहें  करें  |  यह  पुनर्वास  मंत्रालय  का

 काम  नहीं  है  कि  राज्यों  के  पुनर्वास  विभाग  के  कर्मचारियों  को  were  नौकरी  पर  लगाये  |

 भी  वाजपेयी  केन्द्रीय  पुनर्वास  मंत्रालय  के  कर्मचारियों  का  क्या  होगा ?

 ब्रायन  महोदय  उन्हें  नौकरी  पर  लगाना  केन्द्रीय  सरकार  का  कर्तव्य  होगा ।

 लि  विमल  घोष  उपमंत्री जी  ने  बताया  है  कि  विभाग  समस्या  के  लगाये  जाने

 के  शीघ्र  पश्चात  ही  बन्द  कर  दिया  जाएगा  |  क्या यह  समझा  जाए  कि  केवल  समस्या  का

 अ्रनुमान लगा कर ही लगा  कर  विस्थापित  लोगों  का  पुनर्वास  किये  बिना  विभाग बन्द  कर  दिया

 जाएगा
 ?

 जौ  Fo  भास्कर
 शेष  कार्य  का  अनुमान  लगाया  जाएगा  वह  केन्द्रीय  सरकार

 के
 उपयुक्त  स्थायी  मंत्रालयों  को  सौंप  दिया  जाएगा  |  पश्चिम  बंगाल  का  विभाग  pede

 पुनर्वास  मंत्रालय  के  बन्द  होने  के  परन्तु  भी  जारी  रहेगा ।

 fat  चिन्तामणि  परणिग्रही  :
 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  उड़ीसा  सरकार  को  विस्थापितों

 सम्बन्धी  शेष  are  को  चलाने  के  लिये  धन  भ्रावंटित  किया  गया  है  |  क्या  विस्थापितों की  सब

 मांगें  पूरी  कर
 दी

 गई  हैं  कया  केन्द्रीय  सरकार  उड़ीसा  में  इन  शरणार्थियों  के  लाभार्थ

 झर  अधिक  घन  मंजूर  कर  रही  है
 ?

 शी  go  दा०  भास्कर
 :  उड़ीसा  राज्य  सरकार

 हआ  के  |  वहां

 थियों  संबंधी
 da

 कार्य  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  राज्य  सरकार  को  २०  लाख

 रुपये  मंजूर  किये  गये  जब  श्रमिक  राशि  की  प्रार्थना  प्राप्त  होगी  तो  उस  पर  Gare

 किया  जाएगा |

 मूल  अंग्री  में
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 कपड़े  की  कीमतें

 +4

 श्री  राजेन्द्र  सिह  :

 #०  रामकृष्ण  गुप्त  :

 | को  तंगदिली

 ह  |  न  दो  च०

 |  को  पे  ऋ  मेहदी
 ः

 |  मप्र ऊ  to  देव

 स०  मो०  बुर्जों  :

 देदे  इला  पालचोधघरी  :

 ay  सत्न  गुप्त

 ७ घन  प्र०  1.0

 at  सुविधा  घोष

 को  हरिश्चन्द्र  साथर  :

 थी  रामेश्वर  टाटिया  :

 att  कालिका  सिंह  :

 सब  श्री  ग्ररविन्द  gigi  :

 att  fao  दास  गुप्त  :

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्रीमती  रेग  चक्रवर्ती

 श्री  ora

 श्री  वोडका

 थ्रो  खामी  :
 |

 |  ६. है  राम  रेड्डी  :

 |  को  great

 श्री  हेम  बर्पा  :

 |

 |
 श्रीमती  रेणुका  राय

 sty  पु  पटल
 |

 |  st
 साथ  To  गांधी

 क्या  न् चााणज्य  तथा  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  कपड़ा  उद्योग  के  मालिकों  ने  कपड़े  की  कीमतों  में  ate  कमी  करने  के  बारे

 में  सरकार
 क  प्रन रो  को  मान  लिया  है  ;  रोक

 यदि  तो  उन्होंने  कितनी  कमी  करना  स्वीकार  किया

 मंत्री  :  शौर  «  अपेक्षित  जानकारी  वाला
 टिप्पण सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 टिप्पण

 सरकार के  सुझाव  पर  उद्योग
 से

 R-E-ZEKO  को  भारतीय  सूती  कपड़ा  मिल  फेडरेशन

 द्वारा  घोषित  फार्मूले  के  श्राघार  पर  सूती  कपड़े  के  मूल्य  फिर  से  निर्धारित
 कर  दियें  इस

 अंग्रेजी  में



 {xcaz \ \
 १  ह  दी  उत्तर

 फामूले  के  अधीन  मिलों  को  अगस्त  ZEKE  संविदा  मूल्यों  के  आघार  की  तुलना  में  घटिया  के

 लिये  QU%  निम्न  मध्य  के  लिये  AVY,  उच्च  मध्य  के  लिये  5%  बढ़िया  के  लिये  92/.%

 श्र
 अरति  बढ़िया के  लिये  प्रतिशत  से  म्यूजिक  मूल्य  लेने

 से  रोक  दिया  गया  जहां  कही

 वर्तमान  संविदा  मूल्य  कम  कपड़ा  कम  दामों  पर  बेचा  जाता  रहेगा ।  इस  से  ११  अ्रगस्त

 REGO  को  फेडरेशन  द्वारा  घोषित  मूल्य  से  निश्चित ही  कमी
 जो  अक्तूबर  RENE  में  चालू

 अधिक-स्तर  मूल्यों  पर  aaa  थे  ।

 २.  फेडरेशन  ने  मिलों  को  यह  भी  कहा  है  कि  वे  सब  कपड़ों  पर  मिल  से  निकलने  तथा

 में  बिकने  के  मूल्यों  की  मुहर  लगायें  यह  किया  जा  रहा  इस  में  कोई

 संदेह  नहीं  है  कि  मूल्यों  को  बढ़ने  से  रोक  दिया  गया  है  ।  नई  रुई  फसल श्राने क ेके  सरकार

 ने  इसके  लिये  कार्रवाई
 की

 है  कि  मिलों  को  उचित  दामों  पर  रुई  दी  जाए  ak  इस  से

 स्थिति  में  शौर  अधिक  सुधार  होगा  |

 श्री  राजेन्द्र  उत्तर  के  साथ  लगे  हुए  टिप्पण  से  यह  स्पष्ट  पता  चलता  है
 कि

 सरकार  कपड़े  के  दामों  के  कमी  के  लिये  भारतीय  सूती  कपड़ा  मिल  फेडरेशन  पर

 निर्भर  करती  क्या  सरकार  ने  उपभोक्ताओं  को  उचित  दामों  पर  कपड़ा  देने के  लिये

 मिल  मालिकों  को  अपनी  सब  शक्तियां  दे  दी

 पभ्रध्यक्ष  महोदय  :.  माननीय  सदस्य  केवल  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  सरकार  ने

 इस  मामले  पर  अपना  स्वतंत्र  निर्णय  किया  है  या  यह  उन  पर  छोड़  दिया

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  हमने

 फैसला  किया  माननीय  सदस्य  उस  समय  उपस्थित  थे  जब  इस  विषय
 पर

 इस  सभा  में

 लगभग  दो  घंटे  तक  चर्चा  हुई  थी  ।  मेंने  बताया  था  कि  हम  फेडरेशन  के  साथ  बातचीत

 उस  के  अनुसार  हमने  चर्चा  की  ak  कुछ  फैसले  किये  जो

 माननीय  सदस्यों  तथा  जनता  को  विदित  हैं  ।

 fet  wets  क्या  सरकार  यह  सोचती  है
 कि

 भारतीय  सूती  कपड़ा  मिल

 फेडरेशन  की  सलाह  से  जो  अधिक  दाम  निर्धारित  किये  गये  हैं  वे  oilers  की  दृष्टि  से
 उचित  हैं ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 मैं  कह  चुका  हूं  कि  बढ़ौती
 उचित  नहीं  परन्तु जो  कमी

 are  में  की कै  गई  मैं  उससे  पूर्णतया  संतुष्ट
 तो

 नहीं  परन्तु  वह  निश्चय  ही  काफी  थी  कौर

 पिछली  कमी  से  afr  थी  |

 रेणु  चक्रवर्ती
 :

 wa  नई  रुई  की  फसल  रही  है  कौर  सरकार  कहती  है
 कि

 ag  मिलों  को  रुई  देने  की  व्यवस्था  करेगी
 a

 उस  से  अधिक  सुधार  तो  क्या

 सरकार  उक्त  फार्मूला  को  शौर  कम  करने  के  लिये  क्या  ae  कोई  कार्रवाई  नहीं  कर  रही

 pat  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  भाषा  है  कि  कपास  के  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  हो  जाने

 पर  कीमतें  स्वयंमेव  कम  हो  जायेंगी
 ।

 कपास  सामान्यतया  नवम्बर  मास  के  get  तक  बाजार
 में  श्री  जाती है  ।

 उसका  झा गमन  अरब  प्रारम्भ  हो  गया  है  र  नवम्बर  के  अन्त

 तक  उसकी  किस्में  बाजार  में  श्री  जायेंगी  ।
 arn  है  कि  उस  समय  कीमतों  में  निश्चित

 रूप  से  कमी  हो

 योंकि  कीमतें  सामान्यतया  कपास  पर  ही  निर्भर  करती  हैं
 ।

 प्रंग्रेजी  में
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 श्रीमती  इला  पालचौधरी  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  मिल  मालिकों  ने  कपड़े  पर  खुरदरा

 कीमतों  को  अंकित  करने  की  रीति  का  विरोध  किया  है  क्योंकि  उन्हें  इस  बात  का  भय  है  कि

 यदि  खुदरा  कीमतों  को  अंकित  किया  गया  तो  कपड़ा  चोर  बाजारों  में  चला  जायेंगी
 ?  यदि

 तो  सरकार  कपड़े  को  चोर  बाजारों  में  जाने  से  रोकने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करेगी

 ताकि  स्थिति  कौर  अ्रघिक  खराब  न  हो  जाये  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 माननीय  सदस्या  की  जानकारी  गलत  है  ।  मिल
 मालिकों

 वास्तव में  कपड़ों  पर ने  कपड़े  पर  कीमतें  अंकित  करने  का  कभी  भी  विरोध  नहीं  किया  है  ।

 कीमतें  afer  की  जा  रही  हैं  1

 पंडित  gto  ato  तिवारी  :  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  ऐसी
 रिपोर्ट  पायी है

 कि  कपड़ों

 ये  रिपोर्ट  समाचार  पत्रों पर  अंकित  मूल्य  कई  बार  सामान्य  मूल्यों  से  भी  ग्राहक  होते हैं  ?
 तै में  भी  छपी  |

 toll  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  जहां  तक  मुझे  ज्ञात  यह  कथन  सत्य  नहीं  है
 ।

 श्री  रामी  रेड्डी
 :  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  कपड़ों  पर  मूल्य  प्रकार  करने  के  सम्बन्ध

 में  निर्णय  करने से  पहले  थोक  तथा  खुदरा  व्यापारियों  के  पास  कपड़े  का  बहुत  अधिक  स्टाक  पड़ा

 gar थ  कौर  यदि  तो  क्या  वे  व्यापारी  उस  स्टाक  को  चोर  बाज़ारी  में  बेच  रहे  हैं  कौर  यदि

 बेच रहे  तो  क्या  सरकार  इस  बात  को  ध्यान  में  रखेगी  कि  वह  सामान  भ्रमित  कीमतों  पर  ही

 बेचਂ  जाये  ?

 नशा  लाल  बहादुर  शास्त्री :  जी  नहीं  ।  यह  तो  सच  है  कि  लगभग  १५  दिन पूर्व तक

 थोक  व्यापारियों  के  पास  ऐसा  बहुत  सा  स्टाक  था  जिस  पर  मोहर  नहों  लगी  थी  ।  परन्तु वह  स्टाक

 तो  बिक  चुका है  ait इस  समय  भी  बिक  रहा  वह  स्टाक  लगभग  समाप्त  हो  चुका

 eat  इस  समय  बाज़ार  में  अंकित  माल  बिकना  प्रारम्भ हो  गया  है  ।

 श्री  त्यागी  :  क्या  कीमतों  में  यह  कमी  केवल  उसी  कपड़े  पर  लागू  की  जायेगी  जो  कि  देश
 we

 अन्दर  बिकता  या  कि  उस  पर  भी  लागू  होगी  जिसका  निर्यात  किया  जाता  क्योंकि  हमें

 विदेशों  से  बड़े  भारी  मुकाबले  का  सामना  करना  पड़  रहा है  ?

 fat  कानूनगो :  निर्यात की  कीमतों  पर  हम  नियन्त्रण नहीं  रख  सकते I  वे  तो

 ष्ट्रीय  मूल्यों पर  निसार  करती  हैं  ?
 उन  पर  मुहर  लगाने  का  कोई  प्रश्न  उत्पन्न

 ही  नहीं  होता
 उनकी  कीमतें  तो  पारस्परिक  वाली  तथा  संविदाओं पर  निर्भर  करती  हैं  ।

 श्री  त्यागी  :
 मै  मुहर  लगाने  के  बारे  में  अपितु  कीमतें  घटाने  के  बारे  में  पूछ  रहा  हूं  ।

 कानूनगो  :.  स्पष्टतया हमारे  कपड़े  के  अन्तरिक  मूल्य  श्रन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों  की  तुलना

 में
 अधिक

 कुछ  एक  किस्मों  के  कपड़े  के  मूल्य  कम  हैं  क्योंकि  उनमें  उपकर  तथा  सत्य  बातों
 को

 नजर-अन्दाज  कर  दिया  जाता  है  ।

 श्री  तंगामणि  :  क्या  सरकार  भारतीय  कपास  मिल्स  फेडरेशन  से  यह  निवेदन  करेगी  कि

 वह  प्रचलित  मूल्यों में  कमी  करे  क्योंकि वे  मूल्य  RENE  के  मूल्यों  की  तुलना
 में  २५  प्रतिशत

 अ्रघिक हैं  ?  इसके  अतिरिक्त  दक्षिण  भारतीय  मिल  मालिकों ने  मोटे  कपड़े  के  अतिरिक्त मोटे
 की  कीमतों  में  भी  कमी  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कया  कार्यवाही  की  है

 ?

 pat  लाल  बहादुर  शास्त्री :
 लगभग  सभी  दक्षिण  भारतीय  मिल  मालिकों  ने  फेडरेशन

 द्वारा  प्रस्तावित  सुत्र  को  स्वीकार कर  लिया  है  मेरा  ख्याल  है  कि  केवल  तीन  चार  मिलों  ने

 मूल  अंग्रेजी  में
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 रेयान के  सुझाव  को  भ्र भी  तक  स्वीकार  नहीं  किया  है  कौर  फेडरेशन उन  से  इस  सम्बन्ध  में
 बातचीत

 कर  रहा  यदि  वे  मिलें  फेडरेशन  के  सुझाव  को  स्वीकार करने  से  इनकार कर  देती  तो

 उस  स्थिति  में  हम  विचार  करेंगे  कि  उन  मिलों  के  कपड़ों  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जाये  ।  जहां तक

 धागे  का  सम्बन्ध  इस  बारे  में  सभी  मिलों  ने  फेडरेशन  के  निर्णय को  स्वीकार कर  लिया

 है  ।

 थ्री  wer सिह  :  माननीय  मंत्री  ने  यह  are  अ्रभिव्यक्त  की  है  कि  कपास  की

 नई  फसल  के  अझागमतन पर पर  कीमतों में  कमी  हो  जायेगी |  परन्तु  क्या  सरकार  इस  प्रकार  की  कोई

 कार्यवाही  कर  रही  है  जिससे  मिल  मालिकों  को  बाध्य  किया  जा  सके  कि  वे  नई  फसल  के

 थर  कीमतों  में  कमी  कर  दें  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :
 जी  हम  उन्हें  बाध्य  करेंगे  भ्र्थात्‌ उन पर नियंत्रण तथा उन  पर  नियंत्रण  तथा

 राशन  पद्धति  लागू कर  दी  जायेगी  ।  हम  इस  सम्बन्ध में  विचार कर  भी  रहे  परन्तु यदि

 कपास  की  पर्याप्त  मात्रा  के  पहुंच  जाने  पर  स्थिति  सुधर  गई  तो  waar  राशन  का  प्रयत्न

 उत्पन्न ही  नहीं  होगा ।

 श्री  गजराज  fag
 :

 में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहता  एक  अरन्य  अवसर

 पर  सभा  में  हुई  चर्चा में  माननीय  मंत्री ने  यह  कहा  था  कि  नियंत्रण  तथा  राशन  के  अतिरिक्त  ऐसे

 और  भी  कई  उपाय हैं  जिनसे  सरकार  मिल  मालिकों  को  इस  के  लिये  बाध्य कर  सकती  है  |

 सरकार ने  उन  शून्य  उपायों  का  उपयोग  किया  है  ?

 jal  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  माननीय  सदस्य  भूल  गये  हैं  कि  उस  चर्चा  के
 दौरान

 मेंने  क्या  कहा
 था

 ।  जैसा
 कि

 मैंने  कहा  कपास  की  उपलब्ध  मात्रा  के  सम्बन्ध  में
 निश्चित  रूप से  कार्यवाही की  है  ate  हमारे पास  वह  शक्ति है  जिससे हम  वस्त्र मिलों  को  कपास

 संभरित  करने  के  लिये  कपास  की  वसूली  कर  सकते हैं  |  ara  है  कि  उस  कार्यवाही  से  पर्याप्त

 प्रभाव  होगा  |  इस  सम्बन्ध में  माननीय  सदस्यों को  कुछ  समय  के  लिये  प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी  ।

 नवम्बर मास  का  प्रीत  अ्रधिक दूर  नहीं है  ।  यदि
 उस  समय  तक  मूल्यों  में  कमी  न  हुई  तो  हमें

 दिसम्बर  मास  में  आवश्यक  कार्यवाही  करनी  पड़ेगी  ।

 fat  सिहासन  सिह
 :  मैं

 माननीय  मंत्री  का  ध्यान  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  श्री  cto  टी०

 कृष्णमाचारी  ढारा
 उस

 समय
 सभा  में  दिये  गये  इस  वक्तव्य  की  कौर  प्राकृष्ट  करना  चाहता  हूं  जिसमें

 उन्होंने  उत्पादन  शुल्क  बढ़ाते  समय  यह  कहा था  कि  इस  सम्पूर्ण  राशि  को  केवल  उपभोक्ताओं  को

 ही  वहन  नहीं  करना  पड़ेगा  ।  कुछ  भ्रंश  मिल मालिकों  कुछ  war  बीच  के  दलालों  को

 झष  ददा  उपभोक्ताओं  को  सहन  करना  पड़ेगा  |
 अब  कपड़े  पर  कीमतें  प्रतीत  कर  दी  मई

 प्रत्येक कपड़े  पर  उत्पादन  शुल्क  को  भी  अलग  रूप  से
 भ्रमित

 कर
 दिया

 गया  है  कौर  वह  शुल्क  पूरा

 का  पूरा  उपभोक्ताओ ंसे  वसूल  किया  जा  रहा  है  ।
 क्या  सरकार  कोई  ऐसा  उपाय  सोच  रही

 है  जिससे  उत्पादन  शुल्क  का  भार  सभी  द्वारा  बराबर  बराबर  वहन  किया  जा  सके ?

 श्री  कानूनगो :  उत्पादन  शुल्क  अंकित  मूल्यों  में  ही  सम्मिलित है  ।

 सिहासन  fag:  नहीं  ।  वह  अलग  रूप  से  अ्रंकित  होता  है  a  उपभोक्ताओं  को

 वह  प्रदा  करना  पड़ता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तर्क-विवके से  कोई  लाभ  नहीं  गत  बा  मैंने  दो  घण्टे  की  चर्चा

 वा  अवसर
 दिया  था  ।

 इसलिये  aa
 इस  बारे  में  ht  पिक  चर्चा  अथवा  अनुपूरक  cet के

 लियें
 मैँ  ग्र नुम ति  नहीं

 दे  सकता  |
 ण

 अदा  में
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 श्री  त्यागी
 :

 क्या
 सरकार  ने  कपड़े  के  मूल्यों  में  पर्याप्त  मात्रा  में  कमी  करने  के

 लिये  उद्योग

 के  लिये  स्वचालित  यंत्र  लगाने  इसके  वैज्ञानिकन  के  सम्बन्ध में  विचार  किया  है  ?

 fat  लाल  बहादर  शास्त्री  :
 यह  एक  व्यापक प्रइन  है  ।  सिलों  के  लिये  पहले  ही  कई

 स्वचालित  करघों  की  अनुमति  दी  जा  चुकी  है  ।  परन्तु  खेद  है  कि  जितने  करघे  शझ्रावंटित  गये

 उनका  पुरा  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  कपड़े  की  कीमतों  में  निश्चित  रूप  से

 सुकरता ग्रा  गई  है  |  स्थिति  wa  बेहतर  फाइन  और  pre  फ़ाइन  कपड़े  के  मुल्यों में  तो

 निश्चित  रूप से  कमी  हुई  है  ।  कौर  किस्म  के  कपड़े  के  मुल्यों  में  भी  पर्याप्त

 सुधार
 हुआ  है

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  स्पष्टतया  बता  दिया  है  कि  इस  मास  के  अन्त  तक

 मामला  सुलझ  जायेगा  |  यदि  ऐसा  न  हुमा  तो  मैं  निश्चित  रूप  से  माननीय  सदस्यों  को  प्रचार

 प्रदान  करूंगा  कि  वे  इस  सम्बध  में  माननीय  मंत्री  से  wet  पूछ  सकें  ।  वर्तमान  सत्र  तो  लगभग

 २२  तक  जारी  रहेगा  ।

 दादरा  कौर  नगर हवेली  का  एकीकरण

 +-

 श्रीनारायण  दास

 श्री
 राधा

 रमण
 |

 |  श्री  दी०  do

 |  श्री  नरदेव  स्नातक
 :

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :

 |
 श्री  मन  घोष :

 श्री  रामेश्वर  टाटिया :

 डा०  रास  सुभग  सिंह
 :

 |  श्री  जीत  सिह  सरहदी  :

 ७,  श्री  ato
 दास  गुप्त

 :

 |  श्री  श्रीमद  घोषाल :

 श्री  जगन्नाथ राव  :

 श्री  कोरिया

 श्री  डोडियार

 श्री  गोर े:

 |  श्री  लाचार

 श्री  :

 न  थी हंस  बरुआ :
 झ  पंडित  हवा  ato  तिवारी  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बतान को  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार ने  दादरा  कौर  नगर  हवेली  की  मुक्त  बस्तियों के  भारत  संघ के  साथ

 एकीकरण  के  प्रश्न  पर  इस  बीच  विचार  कर  लिया  शर

 मूल ्  sist  में
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 |
 यदि  तो  उसका  परिणाम  निकला है  ?

 गवेदरडिक-काये  उपमंत्री  (  श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन )
 :  हां  ।

 सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  फिलहाल  दादरा  कौर  नगर  हवेली वरिष्ठ

 प्त  की  इस  प्रार्थना  को  स्वीकार  न  किया  जाये  जिसमें  यह  कहा  गया था  कि  उन  बस्तियों को

 भारतीय  संघ  में  मिला  लिया  जाये  ।

 tat  श्रौतारायण  जब  स्वयं  उनकी  कौर  से  प्रार्थना की  गई  है  तो
 उसे  स्वीकार

 करने  के  मां में  क्या  क्या  कठिनाइयां  हैं  ?

 कोई  मुख्य  बाधा  तो treat  मंत्री  तथा  बेवेशिद-कार्य  मंत्री  (  श्री  जवाहरलाल नेहरू  )

 नहीं है  ।  कुछ  एक  कठिनाइयां  हैं  जो  कि  दूर  भी  की  जा  सकती  हैं  ।  परन्तु  सम्पूर्ण  मामले  पर

 विचार  करने  के  बाद  हमने यही  सोचा हैं  कि  इस  निवेदन  को  कभी  फिलहाल  स्वीकार न  किया  जाये  ।

 aa  में  उन  क्षेत्रों  का  कार्य  weal  प्रकार से  चल  रहा है  ।  उन्होंने  हम  से  कुछ  प्रविधिक  सहायता

 मांगी  थी  कौर  हमने  एक  उच्च  शाक्ति  प्राप्त  अ्रघिकारी  भेज  दिया  है  ।  इसमें  रिपोर्ट  भी  ये

 दी है  ।  हमने  बरामद  सहित  वह  रिपोर्ट  उनके  पास  भेज  दी  है  ।  वहां  का  कार्य  अच्छी  प्रकार  से

 चल  रहा  इसलिये  हम  नहीं  समझते  कि  इस  समय  किसी  भी  हमारी  कार्यवाही  की  कोई  भ्रावश्यकता

 है  |  उन  क्षेत्रों  को  भारत  में  मिला  लेने  के  बारे  में  निर्णय  करना  हम  पर  निर्भर  करता  है  ।

 fat  श्रीनारायण  दास  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  कभी  ot  यह  बताया  है  कि  वहां  पर

 काय  चलाने  के  लिये  कुछ  पदाधिकारी भेज  गये  हैं  ।  में  यह  जानना  चाहता  हं  कि  क्या  वें  भारत

 रकार  की  कौर  से  कर  रहे  हैं  या  उन्हें  स्थानीय  अ्रधिकारियों  द्वारा  वेतन  किये  जायेंगे

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  :  वहां  तो  केवल  एक  ही  पदाधिकारी  भेजा  गया  था  ak  वह  भी

 केवल  रिपोर्ट  तयार  करने  के  लिये  उसने  रिपोर्ट  भेज  दी  है  सब  वह  वापिस करा  गया  है  ।

 वहां  जो
 भी  व्यक्ति  काम  करता  है  उसे  वेतन  वहां  के  प्राधिकार  से  ही  प्राप्त  होता  है  ।

 श्री  हेम  बुरा
 :

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  पु तें गाल  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  द्वारा

 दिये
 गये  निर्णय  को  oot  पक्ष

 में
 विजय  के  रूप  में

 घोषित
 किया  हैं  ate  उस  खुशी  में  उन्होंने  रोशनी

 arte  भी  की  थी  ।  यदि  तो  क्या  भारत  सरकार उस  कारण  से  कभी  दो  बस्तियों  को  भारत

 में  मिला  लेने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  करने  में  संकोच कर  रही  है  ।

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  :  उसका  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य

 को  ज्ञात  होगा  कि  पुर्तगाल ने  इस  निर्णय के  घोषित  होने  से  पहले  ही  ah  विजय  मनानी  प्रारम्भ

 थी  |

 श्री हेम  बरुआ  :  श्रातिदाबाजी  भी  की  गई  थी  ?

 feat  जवाहरलाल  नहरू  वे  इसी  के  लिये  तैयार की  गई  थीं  ।

 fait  ही०  नौ  जब  तक  इन  बस्तियों  को  पूर्णरूपेण  इस  देश  के  साथ  न

 मिला  लिया  जायेगा  तब  तक  उन  क्षेत्रों  के  निवासी  जिन्हें  भारतीय  नागरिकता  के  सभी

 अधिकार  प्राप्त  करने  का  अधिकार  उन  अधिकारों  से  वंचित  रह  जायेंगे  ।  जब  उन्होंने

 सफलतापूर्वक
 स्वातंत्र्य

 a

 का  fear  शौर  gare  शासन  के  जए  को  उतार

 मिल  म्रग्रेजी
 में



 शप  मौखिक  उत्तर  १४  १६६०

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  यह  तो  स्पष्ट  है  कि  इन  क्षेत्रों  को  भारत  में  मिला  लिया

 जायेगा

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 परन्तु  wet  क्यों  नहीं
 ?

 भी  जवाहरलाल नेहरू  :  प्रत  यह  है
 कि

 विलय  at  ऐसा  कौन  उपयुक्त

 समय है  जो  कि  उन  लोगों  के  लिये  कौर  हमारे लिये  लाभदायक  सिद्ध  हो  सके  ।  इसके

 अतिरिक्त  अन्य  बातों  को  भी  ध्यान  में  रखना  पड़ता  है  ।  इस  दौरान  में  उन्हें  कोई  हानि

 तो  हो  नहीं  रही  ।  माननीय  सदस्य  ने  तथा  area  विशेषाधिकारियों  की  ओर

 संकेत  कियां  है  ।  उन्हें  केवल  एक  अधिकार  प्राप्त  नहीं  है  सनौर  वह  है  संसद्‌  के  लिये  अ्रथवा

 गुजरात  विधान  सभा  के  लिये  मतदान  देने  का  अघिकार  |  परन्तु  शेष  तो  उनका  कार्य

 प्रकार  से  चल  रहा है  ।  are  फिर  हमार  यह  भी  तो  विचार  है  कि  यदि  इस  छोटे  से  क्षेत्र

 को  मिला  दिया  गया  तो  उसका  अस्तित्व  दोष  व्यापक  देश  में  मिल  जायेगा  ava  निश्चित

 रूप  से  प्रगति  करने  ar  अवसर  न  मिल  सकेगा  ।  इसीलिये  हमने  यही  समझा  कि

 खसका  कार्य  फिलहाल  एक  य्रप्म  पंच  पत  ग्राम  गणराज्य  के  रूप  में  चलता  रह  ।  यह  UP

 रुचिकर  प्रयोग  चल  रहा  है  ।

 भारी  विद्युत  उपकरण परियोजना

 राधा  रमण

 |  श्री  श्रीनारायण  दास :

 |  श्री
 ह ०  Ho  तारिक

 |  st  दी०  फार्मा

 श्री  प्रकाशन  वीर  शास्त्री :

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त :

 श्री  वॉरियर  :

 श्री  वासुदेवन नायर  :

 श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव

 श्री  मोरारका  :

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल :

 at  जीत  fag  सरहदी

 श्री  कोडियान

 श्री  खिलजी :

 |  श्री  ao
 रा०  मुनि स्वामी :

 |  श्री  श्र०  क०  गोपालन :

 |
 ait  रामी  रेड्डी :

 श्री  मणि यं गाडन

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  सोवियत  रूप  शर  वे  कियां  के  सहयोग  से  दो  भारी  विद्युत

 उपकरण  arta  स्थापित
 करते

 के  प्रबन्ध  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  जो  प्रतिनिधि  मंडल

 मूल  wast  में
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 सोवियत  चेकोस्लोवाकिया गया  क्या  वह  लौट  पाया  है  उसमे  weet

 रिपोर्ट  पेश  कर  दी  शौर

 यदि  तो  इन  रिपोर्टों  की  महत्वपूर्ण  बातें  ~ स्  9

 मंत्री  (  श्री  मनु भाई  दाह  )  :  श्र  दिल्ली  प्रतिनिधि  मंडल

 २४  REqo  कौर  LE  १९६०  के  बीच  सोवियत  संघ  शरर  चेकोस्लोवा

 गया  था  ।  शिल्पी  प्रतिनिधि  मंडल  की  कोई  औपचारिक  रिपोर्ट  नहीं  होगी  किन्तु  उनके

 अध्ययन  से  विदेशी  क्म्पानियों  के  विशेषज्ञों  स  पशम  परश्यिजनाओओं  के  ब्यौरे  तैयार  करने  में

 मदद  मलेगी  |

 fat  राघा  रमण  भारत  सरकार  यह  पहले  ही  तय  कर  चुकी  है  कि  ये

 कारखाने  कहां  बनायें  जायेंगे  और  जो  प्रतिनिधि  मंडल  इन  दो  देशों  से  सहकार  के  लिए

 गया  था  way  इससे  पहलें  कि  ये  दो  कारखाने  खोलने  का  काम  शरू  किया

 विचार  करने  के  लिए  कुछ  विशिष्ट  बातों  का  उल्लेख  किया  है  ?

 fat  मनु भाई  दाह  :  जहां  तक  के  दूसरे  भाग  का  संबंध  प्रतिनिधि  मंडल

 को  उन  वास्तविक  कारखानों  जिनके  साथ  हम  सहकारी  कर  रहे  देखने  से  काफी  लाभ

 हुमा  है
 ।

 उसे  ध्यान  में  रख  कर  कार्यक्रम  में  काफी  संशोधन  प्रौर  परिवर्तन  किये  जायेंगे
 ।

 जहां  तक  स्थान  का  संबंध  वहू  तो  परियोजना  dare  करने  के  बाद  की  बात  है

 हेवी  इलेक्ट्रिकल  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  की  दिल्ली  समिति  को  स्थान  चुनन ेके  लिए  कहा  गया

 fat  राधा  रमण  यदि  भारत
 सरकार  इन  दो  सरकारों  के  सहकार  से  यह  दो

 परियोजनाएं  चालू  करती  तो  इन  दो  परियोजनाओं के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  अवयस्क

 होगी  ?  तीनों  सरकारों  ar  उसमें  कितन  कितना  हिस्सा  होगा  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  जहां  तक  कुल  ग्रनूसॉन  का  संबंध  सोवियत  परियोजनायें

 लगभग  Yo  करोड़  रुपये  का  कुल  विनियोजन  होगा  और  जेक  परियोजना में  लगभग  ४०

 करोड़  रुपये
 लगेंगे  ।  शिल्पी  जानकारी  wie  विदेशी  मुद्रा  के  ऋण  को  छोड़  कर  दोनों देखों

 के  बीच  कोई  साझेदारी  नहीं  है
 ।

 जैसा
 कि

 सभा  को  अवगत  सोवियत  संघ  ने  हमें  तीन
 ऋण  दिये  हैं  जिसमें  यह  किया  जायगा  ;  आर  जेक  सरकार  ने  भी  एक  ऋण  दिया  है

 जिसमें  यह  किया  जायगा
 ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :
 इन  परियोजनाओं  को  तय  करने  में  समय  लगेगा  ?

 fat  मनु भाई  तीन या  चार  महीने  से  समय  नहीं  लगेगा  ।

 fat  त०  ब्०  विट्ठल  राव  क्या  इन  दो  भारी  विद्युत्  उपकरण  कारखानों  की

 परियोजना  रिपोर्टो  तैयार  करने  का  कॉम  किसी  दल  यां  विशेषज्ञों  की  फर्म  को  सौंपा  गया

 है  ?

 pal  मनु भाई  शाहू
 :  वास्तव  मोटे  मोटे  ब्योरे  पहले  ही  निश्चित  किये  जा

 चुके  हैं
 ।

 प्रतिनिधि  मंडल  उन  ब्योरों
 की

 ake  जांच  पड़ताल  करने  के  लिए  गया  था  ।

 उसमें  तीन  महीने  से  अधिक  समय  नहीं  लगेंगी  ।  इस  परियोजना  रिपोर्ट  में

 नेटर  कौर  अरन्य  ग्रीक  भारी  विद्युत
 उप

 करणों  का  Taf  प्रवेश
 किया

 गया  है  ।

 Hae  wit  में

 1287(Ai)
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 श्री  तिरुमल राव  :  माननीय  मंत्री  ने  बतायाਂ  कि  प्रतिनिधि  मंडल  की  कोई

 चारिक  रिपोर्ट  नहीं  है  ate  उन्होंने  यह  भी  बताया  कि  प्रतिनिधि  मंडल  को  लाभ  gar
 ।

 प्रतिनिधि  मंडल  को  जो  लाभ  हुमा  वह  भारत  सरकार  की  फाइलों  में  यथोचित  रूप

 से  उतार गया  है  ?

 tet  मनु भाई  शाह
 औपचारिक  रिपोर्ट वह  होती है

 जो  सरकार
 को  पेश  की

 जाती  है  ।  इस  मामले  विभिन्न  सदस्यों के  अ्रध्ययन  के  प्रकाश  संपूर्ण  परियोजना प्र ों

 भर  ब्यौरों  पर  विचार  किया  जायगा  i

 तिरुमल  कया  वे  हम  पर  विश्वास  कर  के  हमें  भी  रिपोर्ट  दिखा  यग
 ह र

 मनु भाई  यह  किसी  औपचारिक  ढंग  की  किसी  रिपो  की  बात  नहीं

 है  ।  भारत  सरकार  के  जो  दीपिका  विशेषज्ञ  इस  प्रतिनिधि  मंडल  में  गये  उन्हांने  भिन्न  भिन्न

 दृष्टिकोण  से  इस  बात  का  अध्ययन
 किया  कि

 वे
 देश  किन

 किन  वस्तुद्नों का का
 उत्पादन

 करते  हैं  र  हमारे  लिए  सर्वोत्कृष्ट क्या  होगा  उसे  ध्यान  में  रख  कर  परियोजना

 रिपोर्टों  झ्रंतिम  रूप  से  तैयार  की  जायेंगी  at  वे  रिपोर्टों  सभा  के  समक्ष  होंगी  |

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  ag  भारी  विद्युत  उपकरण  तयार

 करने के  कारखाने  भूपाल  के  अतिरिक्त भारत  में  ake  किन  किन  स्थानों  पर  खोले  जायेंगे
 ?

 क्या  ऐसी  कोई  योजन  विचाराधीन  है  ?

 श्री  मनुभाई  दाह  :  यही  तो  मैं  ने  बतलाया  कि  दो  कारखाने  एक  उत्तर  में  अझर

 एक  दक्षिण  में  लगाये  जायेंगे  ।

 श्री  प्रकाशवोर  शास्त्री
 :

 क्या  उन  के  वास्ते  जगहें  तय  हो  गई  हैं  ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 जगह  wat  तय  नहीं  की  गई  है  ।

 fat  दी०  चं०  क्या  इन  दो  विद्युत  उपकरण  कारखानो ंसे  ag  काम  दोबारा

 नहीं  होगा  जो  भोपाल  में  पहले  ही  हो  रहा  है  प्रिया  उन  में  ate  किसी  प्रकार  की  प्रगति

 की  योजना है  ?

 peat  मनु भाई दाह  :  हम  दोबारा  कोई  काम  नहीं  करेंगे  किन्तु  हम  देश  के
 भारी  विद्युत  उपकरणों  का  उत्पादन  बढ़ायेंगे  जिस  से  fe  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के

 अन्त  तक  हम  सभी  प्रकार  के  भारी  विद्युत  उपकरणों  की  राष्ट्रीय  आवश्यकता  का  लगभग
 ७५  प्रतिशत  पुरा  कर  सकें

 ]

 fat  अजीत  fag  सरहदी
 :

 क्या  स्थान  के  बारे  में  निर्णय  करने  से  पहले  दावों

 के  बारे  में  विभिन्न  राज्यों  के  दृष्टिकोण  मांगे  जा  रहे  हैं
 ?

 मनुभाई  दाह
 :  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  को  मालूम  आजकल  दृष्टिकोण

 मांगने  की  शझ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  हमारे  पास  प्रायः  सभी  परियोजना भ्र ों  के  लिए  प्रत्येक

 राज्य  से  निरन्तर  प्रार्थनाएं  कराती  हैं  ।

 मूल  wast  में
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 fat  जीत  fag  सरहदी  म  दावों क  बार  म  |  सरा मरा  प्रशन यह ह यह  ह

 कि  क्या  sa  के  दावों  के  बारे  में  विभिन्न  राज्यों  के  दृष्टिकोण  स्थान  निश्चित  करने  के  लिए

 मांगे गये  हैं  ?

 श्री  मनु भाई  शाहू  :  वहां  दावों  का  कोई  गठते  नहीं  है
 ।  परियोजनाओं  राष्ट्रीय

 गीति  के  भ्रनसार  स्थापित  की  जाती  हैं  ।  उनके  लिए  उन  स्थानों को  चित

 हैं  जो  पिछड़े  हुए  प्रदेश  होते  हैं  अथवा  उन  जगहों  को  नद्दी  जहां  पहले
 ही

 उद्योग  रहते  हैं  या  जहां  पहले  ही  भारी  उपकरण  के  कोई  उद्योग  हों

 शी  रामकृष्ण  गुप्त  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  एक  कारखाना  उत्तरी  भारत  में  खोला

 जायगा  |  बया  कोई  स्थान  चन  लिया  गया  है
 ?

 श्री  सुभाष  शाह  :  जी  नहीं  ।

 aft  म०  ला  हवेली  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  निजी  उद्योगपतियों से  भी  कुछ  ऐसे

 सुझाव  जाये  हैं  कि  वहू  इलेक्ट्रिकल  प्लांट्स  खोलेंगे  यदि  हां  तो  क्या  सरकार  सुझाव  जाने  पर

 उनकी मदद  कर  सकेगी  लोग  रूस  श्र  चेकोस्लोवाकिया विजिट  करने  गये  थे  क्या  उनकी

 राय  भी  उनको  उपलब्ध  हो  सकेगी
 ?

 श्री  सुभाष  शाह  :  जी  हां  यह  बात  है  कि  बहुत  से  खानगी  क्षेत्रों  से  प्राइवेंट  सेक्टर  से  बहुत  से

 ७०७  हैं  रोक  हमारा  इरादा  है  कि  एक  दफ  तीनों  प्रोजेक्ट्स  के  दरमियान  एक  मर्यादा  तय

 की  जाय  कौर  उसके  बाद  जो जो  खानगी  क्षेत्र  के  प्रपोजल  हों  कौर  उनमें  भी  बनाने  की  गुंजाइश

 हो  तो  उनको  भी  देखा  जाय  कौर  उनको  मंजूर  करने  की  कोशिका  की  जाय  ।

 fat  मुरारका  :  माननीय  मंत्री  ने  अभी  at  बताया  कि  सोवियत  कारखाने  में  ५०  करोड़

 रुपये  की
 प्रौर

 जेक  कारखाने  में
 ४०

 करोड़  रुपये  की  लागत  लगेगी  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  भ्रान्ति

 विदेशों  से  मंगाये  गये  उपकरण  के  बारे  किस  प्रकार  निर्धारित  की  जा  रही  है
 ?

 क्या  सब

 जगह से  टेंडर  मंगाये  जायेंगे  या  ag  विशेषज्ञों की  समिति  द्वारा  निर्धारित की  जायगी  ?  वे  उपकरण

 की  लागत  किस  प्रकार  निर्धारित  करने  जा  रहे  हैं
 ?

 श्री  सुभाष  जेसा  कि  सभा  को  मालूम  ये  सब  सम्बद्ध ऋण  किन्तु  उसका  यह

 मतलब  नहीं
 कि

 हम  विभिन्न  देशों  के  पूंजी  माल  कौर  उपकरण  का  तुलनात्मक  अध्ययन  नहीं  करते  ।

 विस्तृत  तुलना  के  लिये  हमने  काफी  झन तु भव  प्राप्त  कर  लिया  है  ।  यद्यपि  ऋण  देने  वाले  देशों  से  हमें

 कुछ  साज  सामान  खरीदना  फिर  भी  हमारे  पास  इन  सभी  पूंजी  माल  की  लागत  के  बहुत  विश्वसनीय

 तुलनात्मक कब  हैं  |

 शी  श्र०  क०
 केरल  राज्य  प्रौद्योगिक  दुष्टि  से  सबसे  अघिक  पिछड़ा  होने  के  कारण

 इसे  केरल  राज्य  में  स्थापित  करने  के  बारे  में  केरल  राज्य  से  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  हुई  है
 ?

 क्या

 उस  पर  विचार  किया  जायगा
 ?

 fat  सुभाष  में  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  प्रत्येक  राज्य  ने  सभी  परियोजनाओं  के  लिये

 हमसे  प्रार्थना  की  है
 ।

 हम  प्रत्येक  राज्य  की
 मांग  पर  उचित  रूप द क  न  नप  चट  से  विचार  करते  हैं  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 tet  विद्या चरण  शुक्ल  भारत
 सरकार  की  नीति  यहं  है  कि  पिछड़े  हुये  क्षेत्रों  में  ये

 कारखाने

 स्थापित  किये  जायें
 ।

 क्या  मैं  जाने  सकता  हूं  कि  सरकारी  तौर  पर  पिछड़े  ea  क्षेत्र  की  किस  प्रकार

 व्याख्या की  जाती  है  ?

 fat  मदुराई  शाह
 ॥

 मैंने  बताया  कि  पहले  पिछड़े  हुये  क्षेत्रों  में  कौर  उन  क्षेत्रों  को  रद  कर  दिया

 जाता  है  जहां  बहुत  ahs  उद्योग  हों
 ।

 ये  काफी  प्रचलित  दाब्द  हैं  श्र  इन  क्षेत्रों  को  चुनना कठिन  नहीं

 चाहिये  ।

 pat  विद्या चरण  शुक्ल  :
 आयोजन  झ्रायोग  सरकारी  तौर  पर  पिछड़े  हुये  क्षेत्र  की

 व्याख्या

 नहीं  कर  सका  है  ।  किस  areas  पर  क्षेत्रों  को  पिछड़ा  हुआ  समझा  जाता  है
 ?

 महोदय  :
 वे  व्याख्या

 न
 करें  किन्तु  वे  जानते  हैं  कि  कौन  पिछड़ा  हुमा  है

 |

 श्री  अन्सार  हरवानी  :  क्या  सरकार  स्वतः  मशीनों  का  करेगी  ये  करेने  वाले

 पुराने  लोगों
 की

 सेवायें  काम  में  लायी  जायेंगी
 ?

 fat  मनु भाई  शाह
 :

 वह  तो  सरकारों  के  बीच  का  परस्पर  सौदा  है  ।  इसलिये  करने

 हैं  ।
 वाले  लोगों  के  अभिकरण  को  काम  में  लाने  का  प्रदान  ही  नहीं  उत्पन्न  होता

 |
 यह  तो  ठेके  की  जिम्मेदारियां

 महेन्द्र  प्रताप
 :

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  पर  विचार  किया  है  कि  इन  उद्योगों  को

 2.0  श्र  अजमेर  जैसे  तीर्थयात्रा  के  स्थानों  पर  स्थापित  करना  अधिक  प्रिया  होगा
 ?

 श्रिया महोदय  :  यह  तो  कार्यवाही  के  लिये  सुझाव  हैं  ।  माननीय  मंत्री  उन्हें  नोट  कर  लें  ।

 खानों  में  सुरक्षा  के  लिये  दिक्षा

 1*  €.  श्री  त  ब०  विठ्ठल राव  :
 क्या

 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 क्या  शिक्षा  कौर  प्रचार  संबंधी  समिति  ने  भ्र पनी  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  रिपोर्ट की  मुख्य  बातें क्या  हैं  ;

 क्या  सरकार ने  इनकी  जांच की  है  ;  AK

 उपरोक्त  समिति  द्वारा  दिये  गये  सुझाव  के  अनुसार  राष्ट्रीय  खान  सुरक्षा  परिषद्‌
 के

 निर्माण  के  संबंध  में  कब  कायें  शुरू  किये  जाने  की  संभावना  है
 ?

 श्रम  कौर  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री (  श्री  ल०  ato  मिलन  )  :
 जी  हां  ।

 समिति  ने  दिक्षा  ate  प्रचार  के  जरिये  सुरक्षा  बढ़ाने  के  कुछ  उपायों  की  सिफारिश  की

 है  और  यह  सुझाव  दिया  है  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  स्थापित  राष्ट्रीय  खान  सुरक्षा  परिषद्‌  को  ये  उपाय

 सौंप  दिये  जायें  ।

 जी  हां  ।

 कर्मचारियों  sire  खान  प्रबन्धकों
 के

 संगठनों  शादी  से  राय  ली  जा

 रही  |

 मल  ग्रेजी  में
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 fait  त०  विट्ठल राक  क्या  समिति की  यह  रिपोर्ट  कर्मचारियों  के  संगठनों  में  परिचित

 की गयी थी  ?

 fat  न०  ato  यह  wat  हाल  में  परिचालित  की  गयी  थी
 ।

 हम  एक  महीने  के

 उनकी  रिपोर्ट  की  करते  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 कया  खानों  के  मुख्य  निरीक्षक  की  यह  रिपोर्ट  है  कि  खानों  में  दुर्घटना त्रों

 की  दर  बराबर  बढ़ती  जा  रही  है  भ्र ौर  प्रतिवर्ष  औसतन  लगभग
 Yoo

 घातक  दुर्घटनायें  होती  हैं
 ?

 यदि  हां  तो  इस  विषय  राष्ट्रीय  खान  सुरक्षा  परिषद्‌  स्थापित  करने  के  कार्यवाही

 करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 श्री  न०  ato  मिश्र  :  में  प्रशन  नहीं  समझ  सका  ।

 fare  वे  कहते  हैं  कि  लगभग
 ४००

 बुर्घठनाय  होती  हैं
 ।

 इन  दुर्घटनाओं  को  रोकने
 के

 लिये  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्‌  की  स्थापना  के  क्या  कौर  कोई  विशेष  कदम  उठाये  जा  रहे

 >  ?

 fet  इन्द्रजीत  sf  at  |

 पश्म  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  नन्दा  )  :  यह  तो  उन  शभ्रनेक  कार्यवाहियों में  से  एक

 है  जिन  पर  डेढ़  साल  पहले  संगठित  किये  गये  सुरक्षा  संबंधी  सम्मेलन  ने
 विचार  किया  था  ae  निर्णय

 किया  था  उसके  फलस्वरूप  उनमें  से  कुछ  स्वीकार  भी  की  गयी  हैं  ।  इसलिये  यही  एकमात्र

 वाही  नहीं  है
 ।

 fat  स०  मो०
 wt  हाल  में  कई  घटनायें  हुई  हैं  वह  भी  दो  या  तीन  वर्षों  में

 कई  जांच  पड़तालें भी  हुईं  ।  किन्तु  इसके  भ्र ति रिक्त उन  मालिकों  जिन्होंने  सुरक्षा  नियमों  के

 अनुसार ठीक  ठीक  काम  नहीं  अभियोग  चलाने  के  लिये  क्या  ठोस  कार्यवाहियां  की  गयी  हैं  ?

 क्या  हाल  में  कोई  अभियोग  चलाया  गया  है
 ?

 fat  नन्दा  :  जी  जब  कभी  नियमों  का  उल्लंघन  होता  प्रतियोगी ही  चलाये  जाते

 दें  कौर  चलाये  जा  सकते  हैं  ।

 स०  सामन्त :  क्या  खान  भ्र  इंधन  मंत्रालय ने  इस  समिति की  सिफारिशों

 पर  घ्रपनी  राय  भेजी  है  वह  इन  सुरक्षा  परिषदों  को  बनाने में  भाग  लेगा ?

 |
 ०

 ato  मिलन  :  हमने  उन्हें  भी  रिपोर्ट  भेज  दी  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखत  उत्तर

 याम्या-काकी  परियोजना

 1*१०  श्री  कुन्दन :  कया  योजना  मंत्री  १२  PERO  के  तारांकित प्रदान  संख्या  ३६६

 के  उत्तर के  संबंध  में  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  केरल
 की  लाम्बा-काकी  परियोजना पर  योजना  att  शौर  वित्त  मंत्रालय

 द्वारा  विचार  कर  लिया  गया  है
 ;

 मूल  wast  में
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 क्या  इस  संबंध  में  कार्य  शुरू  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है

 ;
 कौर

 यदि  तो  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 उपमंत्री  (  श्री  दया
 ०

 नं०  मिश्र  )  हां
 ।

 site  केरल  सरकार  को  भेजें  गये  पत्र  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती

 है  ।  परिशिष्ट  १,  wade  संख्या  ३]

 बे  रोजगार  व्यक्तियों की  सहायता  के  लिये  निधि

 [  श्री
 दी०  चे  फार्मा  :

 1*११.  {

 श्री  स०  तारिक

 भी  राम  कृष्ण  गुप्त [

 श्री
 जीत  fag  सरहदी :

 क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  १  १९६०  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ३  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बेरोजगार  व्यक्तियों  की  सहायता  देने  के  लिये  राज्यों  कौर  केन्द्र  में  एक॑  कोष
 स्थापित

 करने  की  प्रस्थापना  के  बारे  में  श्रब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 इसके  कब  क्रियान्वित  किये  जाने  की  संभावना  है
 ?

 fort  उपमंत्री  (  श्री  आबिद  चली  )  ate  तालाबन्दी के  परिणामस्वरूप  हुई

 बेरोजगारी  को  टूर  करने  तालाबन्दी  से  प्रभावित  व्यक्तियों  को  फिर  काम  पर
 लगाने  के  लिये

 सहायता  देने  के  बारे  में  एक  कोष  स्थापित  करने  की  प्रस्थापना  परीक्षणाधीन  है

 मंगतीज  डाईआक्साइड का  शिकायात

 १२  श्री  चिन्तामणि  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fr

 क्या  नेपाल  कार्बन  कम्पनी  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  को  ६०००  टन  मैंगनीज

 के  का  लाइसेंस  दिया  गया  था

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इसकी  छानबीन  कर  ली  थी  कि  इस  तरह  काਂ  मैंगनीज

 डायश्राक्साइड का  उत्पादन  भारत  में  नहीं  होता  ;

 इस  लाइसेंस में  कितनी  विदेशी  war  की  आवश्यकता होगी  ?

 मंत्री  कालू नंगो  से  माननीय  सस्य  ने  लाइसेंस  अवधि  का

 उल्लेख  नहीं  किया
 ।

 मेसजें  नेशनल  कारबन  कम्पनी  श्राफ इंडिया  लिमिटेड  यूनियन  कारबाइड

 को  पिछले  कुछ  समय  से  उनके  अपने  उपभोग  व  साफ  करने  कौर  सिंगापुर  में  अपने  कारखाने को

 निर्यात करने  के  लिये  बड़ी  मात्रा में  मैंगनीज  डाईआक्साइड  के  आयात की  आज्ञा दी  गयी

 मैगनीज  डायश्नाक्साइड की  यह  किस्म  देश  में
 उपलब्ध  नहीं है  ।  इसमें  विदेशी  मुद्रा  का

 एक  भाग  साफ  किये  गये  उत्पाद  के  पुननिरययात  से  पुरा  कर  लिया  जाता  है  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 चविस्यापित  व्यक्तियों  का  दण्डकारण्य  ले  जाया  जाना

 श्री  यादव  नारायण जाधव
 1*१३

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण

 क्या  पुनर्वास तथा  श्रल्पसंख्यक-का्यें मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  केन्द्रीय  पुनर्वास  मंत्री  तथा  पश्चिम  बंगाल

 मध्य  प्रदेश  तथा  उड़ीसा  के  मुख्य  मंत्रियों  की  एक  gop  हुई  थी  ate  उसमें  विस्थापित

 व्यक्तियों  को  दण्डकारण्य  ले  जाया  जाने  के  बारे  में  चर्चा  की  गई  थी

 इस  बैठक  में  क्या  क्या  ध्  निर्णय  किये  गये  थे  ;  कौर

 उन  निर्णयों  के  अनुसार  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  के  बारे  में  विचार  कर

 रही है  ?

 उपमंत्री  हां  ।  पश्चिमी बंगाली  में

 कैम्पों  से  परिवारों  को  दण्डकारण्य  ले  जाये  जाने  के  बारे  में  भी  विचार  किया  गया

 aT  |

 सभा  पटल  पर  एक  विवरण
 रखा  जाता  है

 जिसमें
 अपेक्षित  जानकारी

 दी  हुई  ।  दिखाये  परिशिष्ट १,  अनुबन्ध  संख्या  ४]

 पाकिस्तानियों द्वारा  श्रतिक्रमम

 1*१४.  st  प्र्०  म०  तारिक  :  क्या  प्रधान  मंत्री
 ४  १९६०  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  १५२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १६  PERC  को  पूर्वी  पाकिस्तान  की  सीमा  पर  स्थित  राधा नगर  में  भारतीय

 क्षेत्र  में  पाकिस्तानियों  के  घस  खाने  के  बारे  में  पाकिस्तान  सरकार  से  क्या  कोई  उत्तर

 प्राप्त  gat  है

 यदि  तो  उसका  क्या  है
 ?

 मंत्री  के  सभा  सचिव  (  श्री  सादत  at  सां  )  शर

 नहीं  ।  जुलाई  में  हुए  त्रिपुरा  ake  पूर्वी  पाकिस्तान  के  जिला  अधिकारियों  के  वार्षिक

 सम्मेलन  में  यह  ते  किया  गया
 कि

 सब-डिवीजनल  अधिकारी  स्तर  पर  एक  संयुक्त  जांच
 की

 जाये
 ।

 यह  जांच  कभी  श्नारम्भ  नहीं  हुई  है
 ।

 पिछले  महीने  हमारे  उच्चायुक्त  ने  पाकिस्तान
 के  विदेश  कार्यालय  को  एक  संस्मरण  दिया  था  जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि  वे  शीघ्र  जांच

 के  लिये  सहमत  हों  |

 पंचवर्षीय  योजना

 J
 1१४

 ‘Lat  सुधार
 i

 NN
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 के

 सम्बन्ध
 में

 ord
 ra  पो  साग  निगरा  गस

 गये
 थे

 तथा  जितना  काम  हो  पाया  है  उसमें  कितना  were  है
 ;  शर

 aa  sat  में
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 कमी  की  पूति  करने  के  लिये  सरकार  कया  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 योजना  उपमंत्री  (  श्री  इया०
 तरण  मिश्र  )  six  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  के  पुरा  हो  जाने  के  बाद  ही  योजना  wea  राज्य  के  परामर्श  से  राज्यों

 में  विभिन्न  क्षेत्रों  में  निर्धारित  लक्ष्य  भर  किये  गये  काम  के  बीच  wax  के  सम्बन्ध  में

 एन  प्रात वदन  पद्म  व्र  सका  |

 तिब्बत  में  भारतीय  व्यापारी

 |  श्री  मोहन  स्वरूप

 1*१६  <  श्री  प्र०  हे०  देव

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चीनियों  ने  प्रत्येक  भारतीय  व्यापारी  पर  एक  MATAT TA

 कर  लगाया है  ?

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  कर  भूतलक्षी  प्रभाव  दे  कर  उस  समय  से  वसूल  किया

 रहा  है  जब  से  चीनियों  ने  तिब्बत  पर  अधिकार  किया  ;  ak

 यदि  तो  तिब्बत  में  भारतीय  व्यापारियों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के

 लिये  सरकर  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 उपमंत्री  (  श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  )
 हां

 ।

 (7)  ल्हासा  भारतीय  महावाणिज्यदूत ने  वैदेशिक  कार्य  ब्यूरो को  म्रम्यावेदन

 दिये  हैं  ।  wat  तक  भ्रभ्यावेदनों  का  कोई  फल  नहीं  निकला  है  ।

 रायपुर  में  श्राकादावाणी का  ट्रांसमिटर

 1*१७.  श्री  विद्याचरण शुक्ल  :  क्या  सुचना  कौर  मंत्री  १२

 १९६०  के  श्रतारांकित  wet  संख्या  ७१०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें कि

 रायपुर  में  आका दावा णी  का  एक  केन्द्र  खोलते  के  लिए  वहां  मीडियम  वेव  के

 ट्रांसमीटर की  स्थापना  करना  ठीक  रहेंगा  या  नहीं  क्या  इस  सम्बन्ध  में  जांच  कर  गई

 है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है

 इसके
 कब

 स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना  है

 कर्ब
 तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  तथा  वर्तमान  स्थिति  क्या  है

 ?

 सुचना  wie  प्रसारण
 से

 वेव
 के

 अतिरिक्त  ट्रांसमीटर  लगाने  की  योजना  में  रायपुर  में  भी  एक  ट्रांसमिटर  लगाने
 का

 प्रस्ताव

 है  ।  अभी  ट्रांसमीटर  लगाने  के  विद्युत  सम्भरण  और  अन्य  बातों  सम्बन्धी

 अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा
 है  ।  यह  झरा  की  जाती  है  कि  इस  महीने  के  तक  वह

 oe
 निपटा  दिया  जायेगा  |

 _

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  घोषणा  पत्र  में  संशोधन

 (st  हरिश्चन्द्र  माथुर

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री

 श्री  Wo  के०  देव
 1*१८  2

 थ्री  हेम  :

 श्री  बा०  चं०  मामल े:

 मे०  Fo
 कुमारन

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  (१)  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  घोषणा  पत्र  में  संशोधन  करने

 तथा  (२)  इसके  ढांचे  में  परिवर्तन  लाने  की  श्रावव्यकता  पर  विचार  किया  है  ;

 seq  देशों  विशेषतः  समाजवादी  देशों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  क्या  इसके  बारे

 में  जानकारी है  ;  कौर

 विशेष  रूप  से  सोवियत  रूस  क्या  क्या  मुख्य  परिवर्तन  चाहता  है  ?

 वैदे  डिक-कार्य  उपमंत्री  (  श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  )
 :

 पिछले  कुछ  दिनों से

 भारत  सरकार  ने  ऐसा  महसूस  किया  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  के  ढांचे  में  कुछ  परिवर्तन  लाने

 की  आवश्यकता  है  ।  इस  परिवर्तन  की  झ्रावश्यकता  इसलिये  हुई  है  कि  अधिकाधिक संख्या  में

 ऐशियाई  श्रमिक  देश  संयुक्त  राष्ट्र  में  शामिल हो  गये  हैं  ।  इस  समय  विभिन्न

 क्षेत्रों  में  दर  विशेषतः  सुरक्ष  परिषद  में  उनका  प्रतिनिध न  सीमित  भारत  सरकार  का

 विचार हे  कि  इस  प्रतिनिधान  को  अधिक  कार्यकारी  बनाया  जाये  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  परिवर्तन  के  जोर  नहीं  डाला  क्योंकि  ऐसा  लगा

 fe  घोषणापत्र  को  संशोधित  करने  के  प्रयत्  से  बातें  खड़ी  सकती

 हैं  wie  फिर  इसको  सुरक्षा  परिषद्‌  के  सदस्यों  से  एकमत  राय
 न

 मिल  सके  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  की  महासभा  के  हाल  के  सत्र  के  दौरान  इस  परिवर्तन  की  श्रावइ्यकता

 ठीक  है  प्रत्यक्ष  हो  गयी  है
 ।

 संयुक्त  राष्ट्र  के  वर्तमान  ढांचे  में  इसमें  विभिन्न  तत्वों  को  शामिल  करने  के

 कुछ  परिवर्तन  की  भ्रावस्यकता है

 wie  तौर  इन  प्रश्नों  के  बारे  में  अन्य  देशों  की  प्रतिक्रिया

 मालम  हैं  ।  परन्तु  यह  मामला  विस्तार  में  नहीं  गया  है  ।  जहां  तक  समाजवादी  ak

 रूस  का  सम्बन्ध  महासभा  के  विमान  सत्र  के  दौरान  ढांचे  में  परिवर्तन के  बारे

 जिसमें  महा  सचिव  के  पद  की  स्थिति  भी  anita  अधिक  जोर  डाला  गया  ari

 समुद्री  उर्वरक

 pt  जीत  सिंह
 1१४.

 श्री  अनिरुद्ध सिह  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  &  १९६०  के  wer  संख्या  २४७

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 fant  उवेरक  कारखाने  में  उत्पादन  में  कमी  दुर  तथा  उत्पादन  बढ़ाने

 के  लिये
 इस

 बीच  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कोई  प्रगति  हुई  है  ;  ak

 यदि  तो  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 am  उद्योग  उपमंत्री  (  श्री  सतीश  चर  से  (7)  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 कोक  बनाने  के  लिये  उपयुक्त  प्रकार  का  संमिश्रण  तैयार  करने  के  लिये  अपेक्षित

 मात्रा  में  व  अपेक्षित  किस्म  के  कोयले  का  नियमित  रूप  से  संभरण  करने  के  लिये  व्यवस्था

 की  गयी है  ।

 गेस  जनरेटरों  के  क्रमबद्ध  पूर्ण-प्रतिसंस्करण  के  लिये  एक  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया

 एक  जनरेटर  का  पूर्ण-प्रतिसंस्कार किया  जा  चका  है  ae  का  कार्य  एक  एक  करके

 जैसे  जैसे  दिये  गये  क्रमादेशों  पर  बदलने  के  लिये  भ्र ति रिक्त  पुर्जे  आ  किया  जायेगा  ।

 एक  अतिरिक्त  गस  जनरेटर  लगाया  जा  रहा  है  कौर  उसके  छः  महीनों में  चालू  किये

 जाने  की  है  ।

 १९६०  में  उत्पादन  में  कुछ  सुधार  gat  है  |

 लौह  वयस्क का  निर्यात

 1२०.  श्री  हरविन्द  घोषाल  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  भूतत्वीय  खनन  तथा  धातु  कश्मीर  संस्था  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  ६५

 लोहे  वाले  लौह  वयस्क  का  निर्वात  रोक  दिया  जाये  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  (  श्री  सतीश  चन्द्र  )  )  हां  ।  यह  सुझाव

 खनिज  परामशंदाता  ate  की  एक  बठक  में  संस्था  ने  दिया

 संस्था  का  यह  खयाल  था  कि  केवल  ६५  प्रतिशत  लौह-ग्राहक  निर्यात  किया  जा

 रहा
 है  ।

 खाली  सरकारी  qd

 थी  प्रकादावीर  शास्त्री

 २१  श्री  रामकृष्ण  गीत

 थ्री हेम  राज

 श्री वे०  qo  सलिक

 करेंगे कि कौर  संभरण  मंत्री यह  बताने  की

 क्या यह  सच  है  कि  पु वं विनय  नई  दिल्‍ली  में  लगभग  २०
 रिहायशी

 जो  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा एक  वर्ष  से  भी  अधिक समय  पुर्व  तैयार

 किये  गये
 चय

 अभी तक  सरकारी  कर्मचारियों  को  नहीं  दिये  गये  हैं  ;

 मूल  में



 २६  १८८२  लिखित  उत्तर  RE

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  कुछ  दूधियों  ने  इन  फ्लैटों  पर  अनधिकृत रूप  से
 कब्जा

 कर  लिया  है  कौर  वे  वहां  अपने  पशतूनों  सहित  रह  रहे

 यदि  तोउन  फ्लैटों  को  खाली  करवाने  ae  सरकारी  कर्मचारियों  को

 देने के  क्या  पग  उठाये  गये  हैं  प्रिया  उठाने का  विचार  है  ?

 श्रीवास कौर  संभरण  उपमंत्री  :  ate

 ईस्ट  विनय  नगर  (  लक्ष्मी बाई  नगर  )  में  चौबीस  जो  केन्द्रीय  सरकारी  निर्माण

 विभाग  ने  गन्दी  बस्ती  सफाई  योजना  के  अन्तर्गत  दिल्‍ली  विकास  अधिकारी
 डेवलपमेंट

 भ्रथौरिटी  || एਂ  नगर  निगम की  are  से  बनाये गये  नगर  निगम  द्वारा  नाई

 इत्यादि  जैसे  सामुदायिक  सेवा  करने  वाले  उन  लोगों  को  देने  के  लिए  यथावत्‌  प्रस्तुत  किये

 गये  जिन्होंने उस  सरकारी  बस्ती  में  या  उस  के  खास  पास  सरकारी या  सार्वजनिक  भूमि
 पर

 प्राधिकृत रूप  से  कब्जा  किया  हुआ  या  जो  गन्दी  बस्तियों में  रह  रहे थे  ।  परन्तु

 प्रभी  तक  उनमें  से  कोई  भी  नियतन  को  स्वीकार  करने  के  लिए

 आगे  नहीं  पाया है

 जी  नहीं  ॥

 प्रदान  नहीं  उठता
 ।

 श्रीलंका को  कपड़े  का  निर्यात

 1*२२.  श्री  To  मुनि स्वामी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  या salty  सना सनी
 यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 श्रीलंका  की  सरकार  ने  कपड़े  के भ्रायात  पर  जो  प्रतिबन्ध  लगाया  है  उस  के

 स्वरूप  भारत  से  श्रीलंका  को  कपड़े  के  निर्यात  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 मंत्री
 ः

 कपड़े  के आयात  पर  श्रीलंका  सरकार  द्वारा

 लगाये  प्रतिबन्धों के  फलस्वरूप  उस  देश  को  सूती कपड़े  के  भारतीय  निर्यात

 १९५८ के  भ्रांकड़ों  की  तुलना  में  कमी  का  पता  लगा  है  ।  निर्यात में  यह  कमी  लगभग

 ३० से
 Yo  लाख गज़॒  तक  की  हुई  है  ।

 मोटर  टायर  तथा  ट्यूब

 1२ ३-  sat  जगनाथ

 ‘Lattreit  मजीदा  अहमद
 ।

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 राज्य  व्यापार  निगम  ने
 १९६०

 के  पन्त  तक  चीन  से  कुल  कितने

 मोटर  टायर  तथा  ट्यूब
 खरीदे

 क्या  यह  सच  है  मध्य  प्रदेश
 सरकार

 ने  यह  शिकायत  की  है  कि

 इन  टायरों  ट्यूबों की  किस्म  घटिया  होने  के  कारण  उन्हें  नुकसान  उठाना  पड़ा

 ह ै?
 17  00
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 उद्योग  मंत्री मनु भाई  ३०  १९६०  तक  राज्य  व्यापार

 निगम  ने  चीन  से  टायर  तथा  ट्यूब  के  RREo  सेट  खरीदे

 चीनी  टायरों  ट्यूबों  की  घटिया  किस्म  के  बारे में  हुई  हानि के  बारे

 में  न  हमें  श्र  न  राज्य  व्यापार  निगम  को  ही  मध्य  प्रदेश  से  कोई  विशिष्ट

 शिकायत  प्राप्त  हुई  है  ।

 अ्रखिल  भारतीय  हस्तशिल्प ate

 1२४  थ्री  हेम  बरुआ  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  .  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या यह  सच  है  कि  हस्तशिल्प  सहकारी  समितियों  के  विकास  के  संबंध में  afer

 भारतीय  हस्तशिल्प  ats  के  पूर्वी  क्षेत्र  की  सितम्बर  2EKo H wat F ge में  रांची  में  हुई  गोष्ठी  ने  यह

 सिफारिश की  है  कि  प्रत्येक  राज्य  में  समस्त  छोटी  छोटी  हस्तशिल्प  सहकारी  समितियों

 को  एक  राज्य  विपणन  समिति में  संगठित  किया  जाय  जो  कच्चे माल  की  प्राप्ति  एवं

 वितरण का  ait  ्  लेने  का  काम  करें  ak  प्रचार

 तथा  निर्यात  आदि  के  लिए  उत्तरदायित्व संभालें

 यदि  तो  इस  सुझाव  के  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  (#)  हा

 ego FH Ua F में  रांची  में  हुई  हस्तशिल्प  सहकारी  समितियों  सम्बन्धी

 क्षत्रीय  गोष्ठी  द्वारा  किये  सुझावों  के  बारे  में  भ्र भी  तक  अखिल  भारत  हस्तशिल्प
 as

 की  सिफ़ारिशेंप्राप्त नहीं  हुई  सरकार  को  मिल  जानें  पर  इन
 पर

 विचार  किया

 जायगा  |  |

 पुर्तगाल  में  गोहाना  राजनैतिक बन्दी

 |  डा०  सुलग  सिह

 1  श्री  पदम  देव
 1*२४५८

 |
 रघुनाथ  fag

 राम  गरीब

 क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार
 को

 यह  ज्ञात  है  कि  श्री  मोहन
 रानाडे

 नामक  एक
 भारतीय

 जो  te  के  स्वतंत्रता  wet  के  संबंध  में  गोशा  जेल  में  सजा  काट  रहे

 तथा  अनेक  अन्य
 राजनैतिक

 बन्दी  पुर्तगाल  भेज  दिए गए  हैं  ;  ate

 क्या
 सरकार

 को
 उनकी

 हालत  के  संबंध  में  कोई  सुचना  प्राप्त  हुई  है
 ?

 उपमंत्री
 लक्ष्मी  :

 भर  सरकार  को

 समाचार-पत्रों में  प्रकाशित
 समाचारों

 से  पता
 चला

 है  कि
 गोझा  में

 जेल  काट
 रहे  एक

 भारतीय

 baer  अंग्रेजी  में
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 श्री  मोहन  रानाडे  कौर  अरन्य  बड़ियों  को  पुर्तगाल भेज दिया गया है भेज  दिया  गया  है  ।  इस

 उसन  सयुक्त  अरब  गणराज्य बारे  में  सरकार को  कोई  जानकारी नहीं  है

 सरकार  जो  पुर्तगाल  ae  भारत  में  पुर्तगाली  बस्तियों  में  भारतीय  की

 ma
 करती  wart  जांच  केरने  उपलब्ध  जानकारी देने  को  कहा  है

 सरकार  भारतीय ate  गो ग्रा नी  राजनीतिक  बन्दियों  के  पुर्तगाल  में  कैद  में  उद्विकास

 के  बारे  में  चिन्ता  प्रकट  करती  है  ।

 प्रधान  मंत्रो की  पाकिस्तान  यात्रा

 (  श्री  प्र०
 ग०

 |  श्री  से
 ०  र्

 |  श्री स०  सो०

 |  दी०  [- ५

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री

 श्री  नरदेव  स्नातक

 श्री  श्रीनारायण दास

 श्री  राधा

 थी  रामकृष्ण गुप्त

 श्री  सुमन घोष

 श्री  सुधार

 डा०  राम  सुभग  सिह

 1२६.  श्री
 साधन  गुप्त

 देव |  श्री  प्र०  फे

 |  भी  विश्वनाथ  राय

 श्री  रामेश्वर  टाटिया

 थ्री  सूरज  पाण्डेय

 हरिश्चन्द्र  माथुर

 थी  सो०  स०

 at  afta सिह  सरहदी

 |  sty  वोडका

 left  aifara  घोषाल

 श्री  सरासर

 श्री  हेम

 श्री  हेमराज

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  सकी

 सितम्बर  ,  Reto Haat
 के

 तीसरे  सप्ताह  में  उनकी  पाकिस्तान  यात्रा के  दौरान

 विषयों

 पर  चर्चा हुई  थी

 क्या  काश्मीर के  सम्बन्ध  में  चर्चा की  गई  थी  ;  शौर

 क्या
 संयुक्त  प्रतिरक्षा

 एवं  मंगला
 बांध

 के  निर्माण  के  प्रश्नों  की  भी  चर्चा हुई
 थी ?

 मूर  मं प्रे जी  में
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 उपमंत्री  (  श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  )  हमारी  बात-चीत  सामान्य

 gre  मोटे  तौर  पर  भारत-पाकिस्तान  वित्तीय ate  सीमा  सम्बन्धी  निष्क्रिय चल

 वैज्ञानिक  at  प्राविधिक  मामलों  के  बारे  में  भारत  ak  पाकिस्तान  के  बीच

 भारत  ate  पूर्वी  पाकिस्तान  में  नदियों  के  जल-संसाधनों के  उपयोग

 सम्बन्धी  परियोजनाओं  के  बारे  में  जानकारी  का  व्यापार  विधि  की

 योजनाओं a  चालू  eee  प्रश्नों  के  बारे  में  हुई  ।  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  पांच

 दिन  के  दौरे के  अन्त  में  २३  सितम्बर  Rego  लाहौर  में  जारी  किये  संयुक्त

 विज्ञप्ति  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध

 संख्या ५  J

 wei  के  बारे  में  हमने  स्पष्ट  ak  मित्रता  we  बात  चीत  की  जिस  में

 प्रत्येक  ने  झ्र पने  avd  विचार  बात  चीत  से  कोई  स्पष्ट  परिणाम नहीं

 हम  दोनों  इस  बात  के  इच्छा  थे  कि  यह  wea  सुलझना  चाहिये  ।

 नहीं  ।

 राजघाट  पर  महात्मा  गांधी  का  स्मारक

 मैं  9.0
 भी

 भक्त
 ददन

 Lat
 दी०  प्र  swat

 के  तारांकित wer कया  श्र  संभरण  मंत्री २४  yeRo

 सख्या  EQ  के  उत्तर  के  संबंध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राजघाट पर  महात्मा

 गांधी का  स्मारक  बनाने  के  प्रश्न  के  संबंध  जिस  पर  विचार  किया जा  रहा  इस

 बीच  क्या  प्रगति हुई  है
 ?

 baa

 mit  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कठोर  लट्ठ दार

 पर  हो  रहा  काम  पूर  हो  चुका है  ।  भ्रांति  के  चारों  a  की  पुश्ता  दीवार  के

 झांगन  में  प्रवेश  के  मार्गों  के  सिवाय  ,  सदल  भी  रखे  जा  चके  प्रवेश  मार्गों  पर

 सदल  रखने  का  काम  मिट्टी  की  भराई  के  बाद  जिसकी  १९६० के  तीसरे

 सप्ताह तक  पूरा  हो  जाने  की  mer  दुरू  किया  जा  दीवार  की

 चिनाई  श्रौसतन  तीन  फूट  की  ऊंचाई  तक  हो  चुकी  है  ।  दीवार  के  सामने  की  कौर

 पत्थर  लगाने  का  काम  शरू  हो  गया  है  ।

 कांगो  में  भारतीय  सचिव

 रामकृष्ण  गुप्त

 |  राजे
 :

 थी  ato  क. ह. ५  फार्मा

 श्रीमती रेण  चक्रवर्ती

 |  श्री  इन्द्रजीत  गप्त

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कांगो  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघीय
 दल  के  साथ  काम  करने  के  लिए  कितने  भारतीय

 सैनिक  भेजे
 गए  «नगएुयतयएयएअलटणणण  आणााातयल्‍एयएल्‍ए।एई।एजए

 मूल  मा  गन
 जी  में
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 क्या  सरकार  को  राष्ट्र  संघ  से  शरीक  सैनिक  war  के  लिए  कोई  कौर

 संदेश  प्राप्त  हुमा  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्री के
 सभा-सचिव  सादत ली

 :  सौ

 तिरानवे  |

 २७  शभ्रक्तूबर को  दस  डाक्टरों  कौर  १५  मिलिटरी  सिपाहियों  के
 लिये  कौर

 प्रार्थना  प्राप्त  हुई

 रही
 है

 मिलिटरी
 के  सिपाही  भेज  दिये  गये  हैं

 ।  डाक्टरों  की
 भी

 व्यवस्था
 की  जा

 ।

 लिपियों  को  भारत  छोड़ने  का  आदेश

 थी  go  पर्  मलिक

 at  राजन्  सिह
 |  धीमती इला पाल स्रोथरी इला  पाल  स्टोरी

 शी  सुमन  घोष :
 1२६  1

 थ्री  हेम  बरुआ

 श्री  प्र०  के०  देव

 थ्री  टाटिया  :

 डा०
 राम  सुलग  सिह

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 सरकार  को  कुछ  चीनियों  को  दिए गए  छोड़ोਂ  orem  के  विऋद्ध

 rit  दूतावास  से  कोई  विरोध-पत्र  प्राप्त  gar  है  ;

 इस  विरोध-पत्र  में  क्या  कहा  गया  ह  ;

 इस  विरोध-पत्र के  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 मंत्री के  सभा-सचिव  (  श्री  सादत  चली  at)  से  कुछ

 चीनियों  को  दिये  गए  छोड़ोਂ  ata  के  विरुद्ध चीन  सरकार  ने  श्रम्यावेदन

 है  ।  भारत  शौर  चीन  सरकार के  हुए  पत्र-व्यवहार  की
 प्रतियां

 चतुर्थ  इबत-पत्र

 में  हामिल  की  गयी  हैं  जोकि  way  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  |

 फिल्मों की लम्बाई की  लम्बाई

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल :

 विश्वनाथ  रेड्डी
 :

 |  थी  उस्मान  wat  खां  :

 | st a

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह
 सच

 है  कि
 भारतीय  फिल्मों  लम्बाई  कम  करके  लगभग

 १०,०००
 फीट  कर  देने  का  कोई

 प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 मल  sist  में



 av  UNTENTNG  सत्तर  ्  १९६०

 यौरा  क्या  a
 af

 तो  उस  प्रस्ताव  का ८

 फिल्मों कील बाई की  ल  बाई  कम  कर  देने से  किस  प्रकार  का  लाभ  होगा

 क्या  इस  में  राज्य  सरकारों  तथा  फिल्मों  उद्योग  से  परामर्श  किया
 >  ;  श्र

 यदि  तो  उनकी  प्रतिक्रियाद्नों का  संक्षिप्त  व्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री (  :  से  विदेशी  मुद्रा  की
 स्थिति

 की

 ध्यान  में  रखते  भारत  सरकार  के  प्रतिनिधियों  से  बातचीत  के  बाद  भारत  का

 फिल्म  फेडरेशन  चलचित्रों की  लम्बाई  में  स्वेच्छा  से  निम्नलिखित  कमी  करने  को  सहमत

 हो  गया  है

 बम्बई  (  मराठी  )  १३,०००  फूट

 मद्रास  (  दक्षिण  भारतीय  भाषायें  2Y¥,000

 कलकत्ता  उडिया )  १२,०००  फुट

 चल चित्रो ंकी  लम्बाई  में  कमी  से  कच्चे  माल  के ग्रा यात  में  कमी  जिस  से

 विदेशी  मुद्रा  बचेंगी
 ।

 राज्य  सरकारों  से  परामर्श  नहीं  fasta  था

 राष्ट्रीय  राय  सम्बन्धी  wing

 1*3३१
 St  श्रीनारायण  दास :

 at  राधा  रमण
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  सर्प  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग ने  थिक  विकास  तथा  श्रांयोजन के  सम्बन्ध  मैं  राष्ट्रीय

 ara  के  आंकड़ों कौर  गवेषणा  के  समस्त  परन  पर  विचार  करने  के  लिए  कोई  के  ये  era  दल  नियुक्त

 किया  हँ  ;  ar

 यदि
 तो  इस  सम्बन्ध  में

 कया  प्रगति हुई  है  ?

 योजना  उपमंत्री  इया ०  नं०  :  जी

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन

 to  ब०  विट्ठल  राव :
 श्री  स०  Alo  बनर्जी

 1३२

 श्री  तंगामणि :

 के०  देव

 |  वोडका :

 श्री  सरासर  :

 क्या  श्रम  ae  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :-

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन के  gored  अधिवेशन  द्वारा  क्या  कया  मुख्य  सिफारिशें की

 गई  ौर

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उनके  क्रियान्वयन  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठाने  m  विचार कर  रही  है  ?

 tom  उपमंत्री  भ्राबिद
 :  सम्मेलन में  कुछ  केन्द्रीय  सरकारी

 कर्मचारियों द्वारा  हाल में  की  गयी  हड़ताल के  परिणामस्वरूप  उत्पन्न  स्थिति  पर  विचार  किया

 गया  |  सम्मेलन  में  सामान्य  रूप  से  जो  राय  व्यक्त  की  गयी  वह  हड़तालों  को  व्यथ  बताने

 सम्बन्धी  भारत  सरकार  के  मत के  अनुसार थी  ।

 पुनर्वास  मंत्रालय  के  छंटनी  किए  गए  erat

 1३३
 थी  दी०  चं०  दार्मा

 ot  जीत fag  सरहदी  :

 कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पुनर्वास  मंत्रालय  के  छंटनी  किए  गए  कितने  कर्मचारी  कभी  तक  ser  विभागों

 भें  फिर  से  रख  लिए  गए  हैं  ;  ak

 कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिलाना  बाकी है  ?

 पुनर्वास  तथा  झ्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री
 मेहर  चन्द

 :  १५५७  ।

 &oX  ।  उनमें से  कुछ  व्यक्तियों  को  स्वयं  प्राय  रोजगार  ढूढना  पड़ेगा  परन्तु  ऐसे

 व्यक्तियों  की  संख्या  का  पता  नहीं है

 चिलका  नहर

 17३४.  ott  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :.  क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  भारत  सरकार  के  नमक  आयुक्त ने  चिलका  नहर को  निकटतम  समुद्री  भाग

 से  एक  नई  नहर  काट  कर  मिलाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  कराने  के  लिए  कहा  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  वह  जांच  पूरी  हो  गई है  झर  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ;

 शौर

 क्या  ag  ara  atte  प्रारम्भ  किया  जाएगा ?

 मंत्री  सुभाष
 :  नही ं।

 कौर  wet  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 कांगो के  भारतीय

 यादव  नारायण
 जाघव

 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुत  से  एशियाई  लोगों  ने  जिन  में  भारतीय  भी  सम्मिलित

 मांगों  में  गड़बड़  के  हालात  होने  के  कारण  उस  देश  को  छोड़  दिया  हे  ;

 यदि  तो  कितने  भारतीयों  ने  कांगो  छोड़ा  है  ;  शर

 उन  भारतीयों  द्वारा  कांगो  में  छोड़ी  गई  सम्पत्ति को  पु  प्राप्त  करने के  लिए  सरकार

 ने  क्या
 कार्यवाही

 की  है  ?

 —

 मूल  ग्रंग्रेजी  में

 1287(Ai)
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 मंत्री के  सभा-सचिव  सादत  चली
 :  शर  जहां

 तक  भारत  सरकार  को  मालूम  कुछ  औरतें  प्रो  कुल  लगभग  कांगो  छोड़

 कर  भारत  यह  पता  लगा है
 कि  उनका  विचार  यथासमय

 कांगो  वापस
 जाने

 को  है  ।

 कोई  नहीं  क्योंकि  भारत  सरकार  को  कांगो में  किसी  भारतीय  द्वारा  सम्पत्ति

 के  छोड़े  जाने  की  रिपोर्ट  नहीं  मिली  ह

 कारों का  आयात

 श्री
 झ०  Ho  तारिक

 श्री  प्र०  के०  देव
 :

 श्री  हरविन्द  घोषाल
 : 1*३६

 श्री  बि०  दास  गुप्त
 ड

 |  aged  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  के  मंत्रियो ंके  उपयोग के  लिये  PEYE  2 ¢ 4 Lae

 में  wa  तक  कितनी  कारों  का  आयात  किया  गया है  ;

 विभिन्न  राज्यों  को  कितनी  कारें  आवंटित  की  गईं  ;  कौर

 इन  कारों  को  मंगवाने में  कितनी  विदेशी  पूंजी  खर्चे  हुई  ?

 मंत्री  मनु भाई
 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 वर्ष  PERE  कौर  १९६०  में  केन्द्र  अथवा  राज्य  सरकारों के  मंत्रियों के  इस्तेमाल के

 लिए  किसी  कार  का  आयात  नहीं  किया  गया

 पर्यटकों  को  सुविधा  देने  के  सी ०  के०  डी०  दशा  ६०  प्ताईमाउथ  कारों  का  आयात

 किया  गया  ।  र  ज  भवनों  /  राज्य  सरकारों  की  छोटी  अ्रावश्यकतांश्रों  की  पूर्ति  के  लिये  जिनको  इन

 कारों  की  जरूरत थी  और  भारत  का  दौरा  करने  वाले  विदेशी  अतिथियों के  इस्तेमाल के  लिये

 मेसर्ज  प्रीमियर  श्रोटोमोबाइल्स  बम्बई  को  सी०  के ०  डी०  दशा में  ३६  नग  प्लाई माउथ

 कारों  का  अपत  away  लिये  PeuE  में  ३६०  लाख  रुपय ेके  लागत-बीर्म।-भाड़ा

 मलय  का  तदर्थ  लाइसेंस  दिया  गया  अब  तक  इस  प्रयोजन  के  लिए  विभिन्न  राज

 राज्य  सरकारों  को  दी  गयी  कारों  की  संख्या  निम्न  प्रकार है  :

 कारों  की  सख्या

 अन्ध  प्रदेश

 सा साम

 बिहार

 गुज
 रत

 केरल

 मूल  was
 में
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 कारों की  संख्या

 मध्य

 महाराष्ट

 मसूर
 a

 उडीसा

 पंजाब

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिमी  बंगाल

 छोड़ें  पेमानें  के  उद्योग

 1*३७  भो  हेम  बरुआ  :  क्या  बाशिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  देशों से  छोटे  पैमाने
 के

 उद्योगों  के  लिये  विदेशी  सहायता

 मिलने  की  आशा है  ;

 यदि  तो  किन-किन  देशों
 से  ;

 क्या  यह  सच  है
 कि  कुछ  देशों

 ने  ae  सहायता
 का  कुछ  भाग  छोटे  पैमाने

 के

 उद्योगों  के
 लिए  देना  स्वीकार  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  किन-किन
 देशों

 ने
 ?

 मंत्री  सुनाई  शाह  )  :  से  सभा  पटल  पर  एक  विवरण रखा

 जाता  है  ।

 विवरण

 भारत  सरकार को  भ्रमरी का  के  प्रविधिक  सहकारी  जर्मनी  संघ  गणराज्य  सरकार

 जापान  सरकार
 से

 दिल्‍ली
 शोर  हावड़ा  में  भ्रादर्श  उत्पादन  एवं  प्रशिक्षण

 केन्द्रों  के  लिए  सहायताਂ  मिल  रही  हे  |  मद्रास में  एक  ऐसे  ही  केन्द्र के  लिए  फ्रांस

 सरकार
 से

 एक  प्रार्थना
 कराई  ऐसी  योजनाओं

 के  लिये  सहायता
 देने

 के  कुछ  अनन्य

 विदेशी  सरकारों
 ने

 भी  रुचि  दिखाई है
 ate

 बातचीत  soft  प्राथमिक  प्रक्रम  पर  है  ।  ये  मामले

 सीघी  सहायता  के  बारे  में  हैं  कुछ  सहायता  देने  काਂ  wee  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पके छोटे  पैमाने
 के  उद्योगों  के  लिये  महीनों के  क्रय-विक्रय  के  लिये  एन०  एस०  झाई०  सी०

 के  लिये
 १

 करोड़  डालर  का  शारीरिक  To  डी०  एल०
 एफ०  ऋण  मंजूर

 किया जा  चुका हैं  । ae.
 क

 ह  में
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 श्री
 राम  कृष्ण  गुप्त :  |

 िर्व्व  श्री
 साधन  गुप्त

 :
 ।

 क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  श्रम  मंत्रालय  ने  अधिक  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  को  संयुक्त  प्रबन्ध

 परिषदें  स्थापित  करने के  लिये  राजी  करने का  आन्दोलन  प्रारम्भ  किया  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  frag  ?

 रोजगार
 तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ना०  ate

 प्रभी  परिणामों  का  अन्दाजा  नहीं  लगाया  जा  सकता |

 तिब्बती  दारणार्थी

 (  श्रीमती  इला  पाल जौ धरी

 थी  सूचित  घोष

 थी  हेम  wea
 17३९

 ही  हरविन्द  घोषाल

 |  श्री
 इन्द्रजीत  गीत

 श्रीमती
 रेण  चक्रवर्ती

 प्रधान  मंत्री ae  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  हँ  कि  wit  हाल  में  लगभग  ६००  तिब्बती  लगाना  YXoo

 भेड़ों  को  साथ  लेकर  wera के  चीनियों  के  कब्जे  वाले  इलाके में  से  भारतीय  राज्य-क्षेत्र में

 भाग  जाये  हैं  ;

 यदि  तो  इस  मामले  का  पूरा  ब्योरा  क्या  है  ;  सनौर

 इन  तिब्बती  शरणार्थियों के  सम्बन्ध  में  सरकार ने  क्या  कार्यवाही  की  हे  ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  मेनन )
 कौर  LENE

 mit  १९६०  के  बीच  तिब्बत से  लद्दाख  में  oa  विस्थापितों की  कुल  संख्या  Rvs  ह  |

 उनमें से  अधिकांश  झपने  मवेशी  सथ  ले  |

 कुछ  को  लद्दाख में  सड़क  बनाने  के  काम  पर  रोजगार  मिल  गयाह  |  लोग

 सीमा से  दूर  हटा  दिये  गये हैं  कौर वे  लद्दाख  में  मवेशियों  के  साथ  बस  गये  हैं
 ।

 सीमेंट  मशीनरी

 1४०८  भी
 श्रीनारायण  दास  :

 श्री  राधा  रमण

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  ae  सच  है  कि  देश  के  जो  फर्में  सीमेंट  मशीनरी  बनाती  हैं  वे  मांग  को  पूरा

 करने  में  wart  हैं  ;  कौर

 मिल  wast  में
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 यदि  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  कया  कार्यवाई  गई  है  या  करने

 का  विचार  गया  है

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  शौर  इस  समय  सीमेंट  की  भ्रौर

 उसके  पूजें  बनाने  के  लिये  उद्योग  तथा  १९४५१  के  घिन

 छु; सार्थों  को  रजिस्टर  किया  गया  है  भ्रथवा  लाइसेंस  दिये  गये  हैं
 ।

 इनमें  तीन  यूनिटों को

 प्रतिशत  लगभग ४  करोड़  रुपये की  सीमेंट  जिसमें  पूरा  सीमेंट  संयंत्र  शामिल  बनाने

 के  लाइसेंस दिये
 गये

 हैं
 ।

 यह  पाशा  की  जाती  है  कि  १९६२  के  तरन्त  तक  जब  इन  तीनों  यूनिटों

 में  उत्पादन होने  लगेगा  तो  जैसी  आशा  देश  की  अधिकतर  मांग  पुरी  हो  जायेगी ।  ae

 १९६३  के  बाद  से  प्रति वह  देश  में  प्रतिदिनਂ  टन  सीमेंट  बनाने  वाले  ५-६  wees

 सीमेंट  संयंत्र  बनने  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  मशीनरी  की  मांग  पुरी  करने  के  लिये

 क्रेन  यू  सीटों  का  विस्तार  करके  भ्रमणा  नये  यूनिटों को  लाइसेंस  देकर  भ्र ति रिक्त  उत्पादन  को

 प्रोत्साहन  जाये

 भारत  में  ध्न्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह

 ato  ०  शर्मा

 शी  रास  कृष्ण  गुप्त

 थी  भक्त  ददन

 भी  mina  सिह  सरहदी :

 stl  श  मधुसुदन  राव :

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  १  १९६०  के  तारांकित  प्रश्न  संशय  ८  ai  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बता नेकी कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारत  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  करने  के  प्रस्ताव पर  विचार

 कर  लिया  है  ;  भोर

 यदि  तो  उस  पर  facia  किया  गया

 1  सूजना  प्रसारण  मंत्री
 :  PERL १

 में  भारत  में  भन्तर्रष्ट्रीय  चलचित्र  समारोह  करने का  प्रस्ताव  wot  विचाराधीन  है  ।

 औषधियों  दे  भाव

 श्री  यादव  नारायण
 जादव  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 sara  किये  गये  भ्रौषधों  के  भाव  wars  बढ़  गये  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 बढ़ते  हुए  भावों  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाई  की  है  ?

 मंत्रो  कानूनगो  )
 :

 नहीं  ।  रायात  किये  गये  भ्रौषधों  के  भावों

 में  किसी  अचानक  वृद्धि  का  सरकार  को  पता  नहीं  लगा  है  ।

 ग्र
 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते

 J

 मूज  श्रंप्रेंजी  में
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 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  कायें  भारित ्  स्त  संस्था  ba

 tt

 श्री  तंगामणि  :  क्या  mata  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण
 विभाग

 के
 कार्य  रित  संस्थान

 में  १  १६६०  को
 प्रत्येक

 श्रेणी में  कितने  पद  खाली

 उनमें से  कितने  पद
 स्थायी

 कितने  पद  अस्थायी  अथवा  अरद्धस्थायी  कौर

 कितने  अस्थायी
 श्रथवा  श्रद्धस्थायी पद  ऐसे  हैं

 जो
 तीन  वर्ष  से  अधिक  से  चलें

 १ शा  रहे  ह

 श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्री  क०  च०  :  वांछित  जानकारी  देने

 वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १,  श्तुबन्ध  संख्या  ६  |

 ३८३९  |

 १  2&Ro  को  अ्रस्थापी  पदों  की  संख्या  €  ae 4  थी  श्रद्धस्थायी  पद  कोई

 भी  नहीं  फिर  भी  दो  ad  की  लगातार  सेवायों  के  बाद  कर्मचारियों  को  भंद्धस्थायी  पद  का

 दर्जा  दे  दिया  जाता  है  ।  इससे  उन्हें  कुछ  प्रतिबन्धित  छुट्टियों  की  छट  मिल  जाती  है  ।

 ऐसे  भ्र स्थायी  पदों  की  संख्या  के  बारे  में  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही है  ।

 जो  पिछले  तीन  वर्ष  से  लगातार  चले  झा  रहे  हैं

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग के  mama  कम चार

 को श्री  तंगदिली :  क्या  निर्माण  श्रीवास  सनौर
 संभरण  मंत्री  १७  १९६०

 दिये  गये  श्रतारांक्रित गर्त  संख्या  २२०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  मसें  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्य भारित  कर्मचारियों  की  वरिष्ठता  की

 सूची  तैयार  कर  ली  गई  है  ;  रोक

 यदि  नहीं  तो  इस  सूची  को  तैयार  करने  में  कितना  समय  लगेगा ?

 श्रीवास  are  संभरण  मंत्री  क०  ह  स्थायी

 बनाने
 की  दृष्टि  से  वरिष्ठता  सूची  तैयार  की जा  रही है  ।  ऐसी  aren  है  कि  यह  सूची  शीघ्र

 ही  तैयार  हो  जायेगी  ।  सूत्री के  तैयार हो  जाने  के  बाद  ही  स्थायी  जाने  वाले  लोगों  का

 चयनਂ  किया  जायगा  |

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 श्री  :  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  १  geo  को  कितने  सकील  थे तथा

 उनके  नाम  क्या  थे  ?

 प्रत्येक  सकील  के  डिवीजनों के  नाम  क्या  थे
 :

 मल  भ्रंग्रेजी में
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 Fras प्रत्येक  डिवीजन  में  ै  पर  ह  उप-डिवीजन थे  तथा  उनमें  से  प्रत्येक  डिवीजन  का

 क्या  नाम

 ry
 प्रत्येक  उप-डिवीजन  में  कितने  समझाने  थे  कौर  प्रत्येक  सैक्शन  का  मुख्यालय  कहां

 था  r

 नं  अबास  शौर  संभरण  मंत्री  कठ  च०  :  से

 उपडिवीजन  तथा  उनके  मुख्यालयों की  जानकारी  बताने  वाला
 विवरण  संलग्न

 है
 ।

 दिखाये  परिशिष्ट  १,  श्रनुद्न्घ  संख्या  ७]

 जानकारी  एकत्रित  की  जारही  है  ।

 तिब्बती  शरणार्थी

 पाणिग्रहण

 पढ  हर  ष्ष्

 at  इ०  मधुसुदन  राव

 कया  प्रवान  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे

 दलाई  लामा
 तथा  उनके  दल  के  भारत  में  रात

 के
 बाद  से  नब

 तक  उन
 पर  कितना

 भारत  के  विभिन्न  शिविरों  में  तिब्बती  शरणार्थियों  को  बसाने  में  अब  तक  कितना

 धन  व्यय  gat  श्र

 इन  शिविरों  से  कितने  तिब्बती  शरणार्थी  तब  तक  छोड़कर  चले  गये  हैं
 ?

 पवि बान मंत्री  तथा  वे  मंत्री  जवाहरलाल  :  Rego

 तथा  दलाई  लामा  तथा  उनके  दल  पर  ¥,50, 2&5  रुपये  व्यय
 हुए  हैं

 ।

 तिब्बती  शरणार्थियों  को  बसाने  एवं  उनको  सहायता  पहुंच ने  की  मद  में  ५१,८७,  &&

 रुपये  व्यय  हुए

 १७,०१२  तिब्बती
 शरणार्थी  नौकरी  पाने

 के
 विचार  से  अस्थायी  शिविरों  से  चले

 गये हैं  ।

 का  उत्पादन

 ty.  श्री  दी०  चं०  पार्सा  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  सीमेंट  उत्पादन  के  लक्ष्य  की  पूर्ति  जो  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लियें  निश्चित  किया

 गया  हो  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :
 देश  में  सीमेंट  के  कुल  औद्योगिक  उत्पादन  की  क्षमता

 प्रनुमोदित/अनुज्ञप्तित  १५०  लाख  टन  है  जब  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  लक्ष्य

 १४६०  लाख  टन  निर्धारित  किया  गया  था  बाद  में  घटाकर  १००  लाख  टनਂ  निश्चित

 किया  गया  था
 ।

 १९४८  के  मध्य  में  की
 सदा

 सीमेंट  की  मांग  में  कुछ  कमी
 नजर

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 भाई  अनुज्ञप्ति  क्षमता  को  क्रियान्वित  करने  में  कमी  करना  आवश्यक  हो  गया
 ।

 ऐसी

 आशा  है  कि  द्वितीय  योजना  के  wea  में  यह  उत्पादित  क्षमता  eyo  लाख  टन  होगी  ।

 तिब्बती  शरणार्थी  शिक्षण  मसूरी

 द  श्री  दी०  चं०  व्या प्रधान  मंत्री  ४  Ego  के  ग्र तारांकित प्रशन  संख्या

 १७५१  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 तिब्बती  शरणार्थियों  के  लिये  मसूरी  में  स्थापित  शिक्षण  संस्था  ने  परब  तक

 कितनी  प्रगति  की  wiz

 क्या  उनकी  श्रावश्यकताओओं  को  देखते  हुए  यह  काफी  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा
 वेद  शिक  काय  मंत्री  जवाहरलाल  :  we  (@).

 इस  स्कूल  में  कुछ  महीने  हुए  तब  तिब्बती  विद्याथियों
 की

 संख्या  ५०  थी  जो  बढ़  कर  २५२

 हो  गई  है  1  इस  स्कूल  में  हिन्दी  भ्र ध्या पक  को  छोड़कर  जोकि  गढ़वाली  2  लेकिन  वह  भी

 एक  लगते  we  तक  तिब्बत  में  रह  चुके  सभी  श्रध्यापक  तिब्बती  शरणार्थी हैं  कौर  मुख्याध्यापक

 के  aaa इनकी  संख्या  ६  है  ।  इस  स्कूल ने  अपने  यहां  से  १०  वरिष्ठ  विद्याथियों को
 अध्यापकी  प्रशिक्षण  लेने  के

 लिये  लिटरेसी
 लखनऊ  को  भेजा  है  ।  भारत  स्थित  सभी

 तिब्बती  बच्चों  के  लिये  मसूरी  का  स्कूल  छोटा  है  ।  कुल  मिलाकर  लगभग  १०००  शरणार्थी

 बच्चे  हैं  ।  दो
 भ्र ौर  स्टूल  खोलने  जरूरी  एक  विशेष  शिक्षा  पदाधिकारी

 ने  इस  समस्या की

 जांच  की
 है  उनका  विचाराधीन है

 कुटीर  उद्योगों  का  सर्वक्षण

 go  शर्मा  क्या  बाशी  तथा  उद्योग  मंत्री  ४  REGo

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  १७३८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्न  राज्यों  में  कुटीर  उद्योगों  के  संबंध  में  अग्रेतर  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 द्
 उद्योग

 मंत्रो  & i f  सद  मार्च  PERO  से  श्रक्तूवर  १९६०  के  बीच

 जिन  क्षेत्रों  में  सर्वेक्षण  का  ard  प्रारम्भ  किया  गया  घौर  जहां  सर्वेक्षण  का  कार्य  समाप्त

 हुआ  वे  इस  प्रकार  हैं
 oe

 जहां  क्षेत्रीय  सर्वेश  प्रारम्भ  किया  गया

 सहा  राष्ट्र
 ग  गंदी  q  बम्बई

 मद्रास  उत्तरी  wae  जिला

 मघ्य  प्रदेश

 क्योंकर

 राजस्थान  अलवर

 उत्तर  प्रदेश  जिला  बांदा

 लखनऊ  बाराबंकी

 जिला  शारा

 पाँच ब  भाल  १०
 en य  ee  सिलीगुड़ी और  कालिगपॉग

 मूल  अंग्रेजी में में
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 जहां  क्षेत्रीय  सर्वेक्षण  समाप्त  हो  गया

 न्  कांगड़ा

 3
 x

 v झ्राध्र

 %  .  मयूरभंज  जिला

 द  सीकर  जिला

 \9

 उत्तर  प्रदेश  घ  जिले  में  मौ-एमा  खंड

 पश्चिम  बंगाल  ,  €  जिला  पुरलिया में

 पुर  नै तुर

 १०.  दक्तिगढ़  समुदायिक  क्षेत्र

 मद्रास

 जिस  काश्मीर  १२.  लद्दाख  क्षेत्र  को  छोड़  कर  सम्पूर्ण  राज्य  ।

 प्रेस  we  श्राफ  इंडिया

 fo.  श्री  दी०  Wo  शर्मा  :  क्या  श्रम  Wie  रोजगार  मंत्री  ४  REqo.

 ने  अतारांकित  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  तारांकित

 संख्या  P9Ve

 प्रेस  ट्रस्ट  श्राफ  इंडिया  के  कर्मचारियों  ake  व्यवस्थापकों  के  बीच  हुए  विवाद

 के  निर्णयन के  लिये  नियुक्त  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण  द्वारा  पंचाट  प्रस्तुत  करने

 के  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  wk

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पश्म  उपमंत्री  आबिद  प्लीज  कौर  विवाद  सुनवाई

 समाप्त  हो  चुकी  है  दौर  wa  है  कि  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण  शीघ्र  ही  पंचाट  दे
 देगा  ।

 रेडियमधमिता

 te.  श्री  do  चं०  फार्मा
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  १  १९६०  जबकि  देश  में  रेडियम  अमिता  उच्चतम  स्तर  पर

 रेडियम  धर्मिता  में  कुछ  परिवर्तन  भराया  है  ;  कौर

 यदि
 तो

 कया
 यह

 स्तर  लोक  स्वास्थ्य  के  लिये  घातक  है
 ?

 ‘fuera  मंत्री  तथा  मंत्री  जवाहरलाल  :
 कौर

 ~
 १  १९६०  को  वायु  में  प्रति

 घन  मीटर
 रेडियम  अमिता

 ०.

 मूल
 sist
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 क्यू रीज था  ।  तब  से  उसका  स्तर  लगभग  उतना  ही  रहा  ।  यह  स्तर  उस  उच्चतम  स्तर  से

 कम  ह्  जोकि  भ्रक्तूबर  Phas  को  दिल्‍ली  में  अंकित  किया  गया  ।  यह  प्रति  घन  मीटर

 वाय में  २०.२२  माइक्रोमाइक्रो-क्यूरीज  जिस  स्तर  से  भझ्रधघिक  रेडियम  धर्मिता  होने

 पर  जीवन  को  हानि  पहुंच  सकती  है  उससे  यह  स्तर  बहुत  कम  है  ।

 पंजाब  में  प्रचार  अधिकारी  संयोजक

 1१०.  श्री  दी०  च०  mat  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 एकीकृत  प्रचार  योजना  के  शालीन  पंजाब  में  कभी  तक  कितने  प्रचार  झ्र धि कारी

 संयोजक  नियुक्त  किये  गयें  ;

 जून  REKO  को  समाप्त  होने  वाली  के  दौरान
 उन्होंने  किस  प्रकार  का

 काय  किया  ?

 TIAA  मनार  प्रसारण  सना  चार  क्षेत्रीय  प्रचार

 अघिकारी  ait  एक  प्रचार  संयोजक )  |

 प्रचार  संयोजकों  के  क्षेत्रीय  प्रचार  एकक  पंचवर्षीय  योजना  के

 उद्देश्यों
 श्र

 श्रावश्यकताश्ों  की  व्याख्या  तथा  प्रचार  करने  के  उद्देश्य  से  फिल्म
 संगीत  कौर  नाटक  वाद-विवाद  गोष्ठियों  का  जन  करते  हैं  प्रचार

 सामग्री  यथा  परियों  बोल्डरों  या  इश्तहारों  का  वितरण  करते  हैं  ।

 युद्ध  बिराम  रेख  झा  उल्लंघन

 1११०१
 श्री

 द ०  £: ह ५  ह

 att  ् र है: |  उष्ण  गुप्त  :

 क्या  प्रवान  संतरी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १७६०
 के  ह क

 से
 पाकिस्तानियों  ने  जम्मू

 और
 arene  युद्ध  विराम

 रेखा का  कितनी  बार  उल्लंघन किया  ;
 Line!  —

 कितने  मामलों  में  संयुक्त  राष्ट्र
 widest  का  ध्यान

 इस  कौर  दिलाया
 गया

 शौर

 इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 प्रधान  मंत्री
 ह  बेदेदिश-कार्य  dat  जवाहरलाल  जुलाई

 १९६०  से  पाकिस्तान  अधिकृत  क्षेत्र  के  निवासियों  ने  १४  बार  युद्ध  विराम  रेखा  का
 उल्लंघन

 कियाः  |

 इन  सभी  मामलों  में  पशुवत्  राष्ट्र  पर्यवेक्षकों  का  ध्य  इस  कौर  दिलाया  गया

 संयुक्त  राष्ट्र  के  मुख्य  सैनिक  पर्यवेक्षक  ने  यह  दया  कि  २  मामलों में

 मूल  wait  में
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 उल्लंघन  हुमा  मामलों  में  उल्लंघन  नहीं  gar  है

 ।  ४

 मामलों  में  उनके  निर्णय  की प्रतीक्षा की  जा  रही है

 चाय

 1१२.  श्री  मुरारका  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  एसा

 विवरण  रखेंगे  जिसमें  यह  दिखाया  गया  हो  कि

 EX-L  में  चाय  का  उत्पादन  कितना  था  ;

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  चाय  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  कितना

 उस  wae  में  कितना  उत्पादन  gar  तथा  इसके  निमित्त  कितनी  वित्तीय  राशि  रखी  गयी  थी

 शौर  उसमें  से  वास्तविक  व्यय  कितना  gar  ;

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  का  उत्पादन  लक्ष्य  क्या  wa  तक  कितने की

 प्राप्ति  हो  चुकी  इस  कार्य  के  निमित  कितनी  वित्तीय  राशि  रखी  गयी  है  तथा  उसमें  से

 कितनी  राशि  तक  व्यय  की  जा  चकी  है  ;  ak

 उत्पादन  लक्ष्यों  की  पूर्ति  में  कमी  होने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 पबाशिज्य  मंत्री
 व्य  REXo  में  चाय

 का  उत्पादन

 ६१३३'४  लाख  पौंड  ६२९२  लाख  पौंड  था  ।

 से  प्रथम  ate  द्वितीय  योजना  ware  के  दौरान  उत्पादन  श्र  वित्तीय

 व्यय  का  कोई  लक्ष्य  नहीं  रखा  गया  था  ।  तथापि  यह  की  गई  थी  कि  विकास  की

 सामान्य  प्रक्रिया  के  द्वारा  ही  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के  qq  तक  उत्पादन ७०  करोड़

 ais  तक  हो  जायेगा  |  यह  लक्ष्य  Rade  में  ही  प्राप्त  हो  चका  है  |

 उत्तर  प्रदेश  में  गंदी  बस्तियों  की  ware

 न  थी  सरजू  पांडेय  :  क्या  झ्रावास  ale  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  गंदी  बस्तियों  की  सफाई

 के  लिये  कितनी  राशि  शभ्रावंटित  की  गई  है

 कितनी  योजनायें  क्रियान्वित  हुईं  तथा  वे  कहां  कहां  हुईं  ;  ak

 प्रत्येक  योजना  में  कितनी
 राशि

 व्यय  की  गई  ?

 arse
 गोर  सं

 भरण
 उपमंत्री

 अनिल  हु०  से  अपेक्षित

 सूचना  देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [: देखिये  परिशिष्ट  2

 अनुबन्ध  संख्या  ८1]

 उत्तर  प्रदेश में  sta  फे  लिप  weirs  राशि

 1१४.  श्री  सरजू  पाण्डेय  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने |  है  |  सर  पजा बताने  क की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  को  १६६०-६१  में
 व्यय  के  लिये  राशि  निर्धारित  की  जा  चकी  है  ;

 शौर

 व  व

 मं प्रे जी  में



 |  कि  क  दिल  सोमवार  १४  <eKo चानना
 कि

 यदि  at,
 तो  कुल  राशि  कितनी  है  कौर  विभिन्न  मदों  के  लिये

 अलग-ग्रहण
 कितनी  राशि

 आवंटित की  गई  है  ?

 योजना  उपमंत्री  गया  नं०  :  हां  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।  परिशिष्ट १,  अनुबन्ध  संख्या  €] भक

 उत्तर  प्रदेश  में  हथकरघा  उद्योग

 1१५४.  श्री  सर  पाण्डेय  :
 क्या  वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 FAT  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  से  PEG O-K2  में  राज्य  के  हथकरघा  उद्योग  को

 सहायता  देने  के  लिये  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  उसका  विवरण  क्या  है  ;  अर

 उसके  संबंध में  क्या  कार्यवाही  की
 गई

 है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  (2%  कानून  :  हां  ।

 कौर  व्यै  १९६०-६१  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  कौर  से  हुई  हथਂ

 करघा  ATTA  कौर  उनके  संबंघ  में  की  गई  कार्यवाही  का  एक  विवरण  संगीत  परिशिष्ट

 १,  प्रचुर  संख्या  १८]  ।
 राज्य  सरकार  को  9860-62 H faa Wrated uf के  लिये  आवंटित  राशि

 की
 अधिकतम  सीमा

 २  लाख  रुपये  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  खादी  का  उत्पादन

 शद  श्री  सरजू  पाण्डेय
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 —
 कृ |  )  उत्तर  प्रदेश में  EXE  में  खादी  का  कितना  उत्पादन  हुमा  ;

 PE Go—FN  में
 खादी  उत्पादन  के  लिये  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मदुराई
 :

 अपेक्षित  सूचना  का  एक  विवरण  संलग्न

 परिशिष्ट  १,  sae  संख्या  ११]  |

 अलग-अलग  राज्यों  के  लिये  खादी  उत्पादन  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया

 हैं  ।

 ज्यो फोन

 1१७.  श्री  कुन्नूर
 :

 क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  ७  १९६०  के  तारांकित प्रशन

 संख्या  ११५४  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोवियत  अधिकारियों  ने  सरकार  के  पास  नामक  उस  ट्राले  का  ड्रा

 पूरा  ब्यौरा  भेज  दिया  जो
 कम

 से  कम  |  महीने  पहले  कोयले  भर  गैस  के  विस्फोटों
 की  पूर्वे

 दे  सकता  है  जिनसे  खनिकों
 को  बड़ा  खतरा  बना  रहता  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा है  ?

 अम  उपमंत्री प्राचीन  चली  )  :  नहीं ।

 sat  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 कमल ५  में
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 महाराष्ट्र में  चर्चा

 1१८.  श्री  पांगरकर  :  नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय

 सरकार ने  महाराष्ट्र  सरकार को  १९६०-६१  में  भ्रमर  we  के  विकास  के  लिये  कितनी  als

 दी

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई
 :  उल्लिखित  वर्ष

 में  नम्बर  चर्खा
 कार्यक्रम

 को
 कार्यान्वित

 करने  के  लिये  राज्य  खादी  तथा  ग्रामोद्योग बोर्डे  को  अस्थायी  तौर  पर  %19,019,€00  रुपये  की  एक

 राशि दी  गई  है  ।

 we
 |

 भी  wer  aia

 do do  at

 सूचना  धौर  प्रसारण  मंत्री  २५  १९६०  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ७८१  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सिक्किम  में  रेडियो  स्टेशन  की  स्थापना  के  संबंध  में  wa  तक

 क्या  प्रगति हुई  है  ?

 सूचना  थौर  प्रसारण  मंत्री  (  डा०  केसकर ):  इस  बात
 की

 कभी  खोज  की  जा  रही  है  कि

 सिक्किम  भर  उसके  पास  के  पहाड़ी  इलाकों  के  लिये  रेडियो  स्टेशन  कहां  स्थापित  किया  जाये  ऐसी

 आदा की  जाती  है  कि  जगह  का  निर्णय  अन्तिम  रूप  से  इस  महीने  के  तरन्त  तक  हो  जायेगा

 |  भी  चो  :

 |
 J  श्री  दी०  Go  फार्मा  :

 '

 |  भी  कोडियान :

 |  शी  विश्वनाथ  रेड्डी
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 ४  १९६०  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  १५५ के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रोक्ति  का  कारखाना  खोलने  तथा  औषधियों  के  पौधे  उगाने

 के  औषधीय  फोन  स्थापित  करने  की  प्रत्येक  योजना  के  बारे  में  इस  बीच  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :  औषधि  के  कारखाने--मसास्को  के  मैसेज  टेक्नो-एक्सपोर्ट

 के  साथ  १६६०  में  की  गई  संविदाओं  के  अनसार भक  कीटाणुनाशक  एवं  संश्लेषित  Aisha,  शल्य

 चिकित्सा  के  तथा  वनस्पति  रसायन  जैसी  भ्रौषधियां  बनाने  की  चार  प्रायोजना ग्र ों के  बारे  में

 विस्तृत  प्रायोजना  रिपोर्टो  १६६१  तक  मिल  जाने  की  है
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 है . £-
 लिखित  उत्तर  १४  Y&Ro

 औषधीय  फार्स--जिन  राज्य  सरकारों  से  श्रौषघधियों  में  काम  ara  वाले  पौधों की  खेती

 करने की  संभावनाओं  का  पता  लगाने तथा  उनकी  खेती  जल्दी  से  जल्दी  कब  तक  दुरू  करने

 मात्रा  में  उनको  उपलब्ध  कराने  की  तारीख  बताने  के  बारे  में  निवेदन  किया  गया  उनमें

 से  कुछ  के  पास  से  जो  सामग्री  प्राप्त  हुई  वह  वनस्पति  रसायन  की  उप-समिति  के  सामने  विचार  करने

 के  लिये  रख  दी  गई  है  ।  wee  राज्य  सरकारों  से  सामग्री  प्राप्त  होने  की  भ्र भी  प्रतीक्षा है  ।

 तिब्बती  दारणार्यों

 |  श्री  भक्त  दान

 |  श्री  प्र०्गं०  देव

 थी  हरिव्चख  माथुर

 श्री  प्र०  फे०

 at  जीत fag  सरहदी

 थी  gta  नाथ  ढेवेदी

 Red थी  हेम  राज
 थ्री  खोडियार

 श्री  खिलजी

 थी  रखना  fag

 श्री  डामर

 |  थी  meyer  राव
 श्री  कोरटकर

 डा०  राम  सुलग सि

 क्या  प्रधान  मंत्री  एक  ऐसा  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  निम्नलिखित  बातें  बताई  गई

 हों

 १  १९६०  से
 wae  तना  (Mele
 अलस  लका  Seo  ary से तिब्बतियों  त

 कितने  तिब्बती  प्रति  मास  उत्तरी  सीमा  पर  स्थित  किन-किनਂ  दरों
 से  होकर  भारत

 ATT;

 कितने  तिब्बती  किन-किन  act  से  होकर  प्र  तक  तिब्बत  वापस जा  चुके  हैं  ;

 तिब्बत  क  क  े  |  र्थी  कहां-कहां रखें हां-कहां  रखे  गये  हैं  अर  प्रत्येक  स्थान
 पर  उनकी

 संख्या  कितनी

 है  ;

 तिब्बत  में  fafi
 |  घि  तथा  sane  faevea था  बिगड़ने  के  पइचात्‌ अब wa  तक  कुल  कितने  तिब्बतियों

 ने  भारत  में  शरण  ली  है  ;  कौर

 इनमें  से  कितने  तिब्बती  अरब  तक  फिर  से  बसाये  जा  चुके  हैं
 ?



 २३  १८८२  लिखित  उत्तर  VE

 faxes  मंत्री
 तथा  वैदेशिक-कार्य मंत्री  (  st

 जवाहरलाल  नेहरू  १  जिसे

 १५  WeKo  तक  ७६५४  तिब्बती  लोगो ंने  भारत  में  चरण  ली  है
 ।

 अगस्त  सितम्बर जून  जल ्  अक्तूबर

 (ey

 तारीख

 तक
 yy  ce  SS  ED

 ये८०  १२०  २०५  २४७  AR

 उत्तर  प्रदेश  १६१  रे
 ४७  २१२  १३०

 लद्दाख  ्र  १७३  ७३  we  Qo

 हिमाचल  प्रदेश  Zoe  Sh  रे  ह

 पजाब  CI9

 ERY  भ्  Jor  ३३२५  ७६

 जिन
 जि

 दरों  से  sein  प्रवेश  pa  उनके  नाम  TR

 नेफा  निलाकाला  |

 नेलंग  ।

 लद्दाख  सांगला  |

 सिक्किम  थांकारला  |

 नेसांग

 यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि  प्रत्येक  दरें  से  होकर  प्रात  वाले  दरबारियों की  संख्या  कितनी

 कितनी  है  ।

 जो
 तिब्बती  शरणार्थी  तिब्बत

 को
 वापस  चले  गये  उनकी  संख्या  के  बारे  में  कोई  सूचना

 सुलभ  नहीं  है  ।

 फिलहाल  तिब्बती  शरणार्थी इस
 प्रकार

 बटे  हु  हैं  :

 पजाब  WSs  जम्मू काइमीर  ८00७

 १११३  उत्तर  प्रदेश  goo

 सिक्किम
 हिमाचल  प्रदेश

 ERR  बिहार  रेशे

 पश्चिम  बंगाल  2353.0  wera  १३२१५

 नेफा  १५५८

 PEKE
 से

 १६६०  तक  २४,४८०
 तिब्बती  भारत में  कराये  हैं  ।

 में
 लगभग  १०००  दारणार्थी  बसाये जा  रहे  हैं  ।  ३०००  कौर  शरणार्थी

 मसूर  राज्य  की  भूमि  पर  बसाये  जायेंगे  |  शेष  सड़क  जंगलात  कौर  दस्तकारी  का  काम

 कर  रहे  हैं  ।



 Yo  लिखित  उत्तर  १४  Reo

 मजूरी  बों

 राम  कृष्ण  सुप्त
 :

 भी  स०  Alo  बनों :

 तर  मे०  Fo  :

 क्या  कौर  रोजगार  १८  १९६०  के  अतारांकित प्रदान  संख्या  ५२०  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  काफी  कौर  रबर  बागानों  के  लिये  अलग-अलग  सीन

 मजूरी  बोर्डे  नियुक्त  करने  के  लिये  salt  तक  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  जाविद  चली  )  :  बागानों  संबंधी  श्रौद्योगिक समिति  ने  €  REGO

 की  अपनी बैठक  में  चाय  मजूरी  बोर्ड  के  गठन  में  परिवर्तन  करने  की  सिफारि दा
 की

 है  ।  उसी  के

 सार  आगे  कार्यवाही की  जा  रही  है  ।

 बोतल  ध्यानयोग

 |  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 1२३  थ्री  दी०  खं०  फार्मा

 ai  त०  विठ्ठल  राव

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार मंत्री  १२  १९६०  के  तारांकित  प्रत  संख्या  ३५३  के  तरके के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  एकਂ  बोनस  आयोग  की  नियुक्ति के  मामले  में  श्रभी  तक
 क्या

 प्रगति हुई  है  ?

 शम  उपमंत्री  arias  :  विषय  कभी  विचाराधीन है
 ।

 पंजाब में  नीलक्रांता  व्यक्तियों  कौ  खेती की  भूमि

 1२४.  राम  कृष्ण  गीत
 :

 कया  पुनर्वास कौर  अझल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  २

 १९६०  के  अतारांकित  wer  संख्या  १९७५  के  उत्तर  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  निष्क्रान्त  व्यक्तियों  द्वारा  छोड़ी  गयी  कृषि  योग्य  भूमि  को

 पंजाब  की  दोष  सांस्कृतिक  तथा  धार्मिक  संस्थानों  जिन्होंने  कभी  कार्य  करना  शुरू

 नहीं  किया  देने  के  yea  की  इस  बीच  जांच  की  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ;

 पुनर्वास  उपमंत्री  (  श्री  goto  जांच  जारी  है
 ।

 पंजाब  सरकार  के  पास  ११७  संस्थानों  के  मामले  विचारार्थ  पड़े  हुए  हैं
 ।

 सरकारी  क्वार्टरों का  FAAS

 1२४.  श्रीमती  इला  पालचौघरी
 :  क्या  भरा वास  शौर  संभरण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है
 कि  wh

 हाल  ही
 में  दिल्‍ली  के  सरकारी  की  क्रमोन्नति

 भोर  पुन्वे्गीकरण  किया  गया  है  ;
 >>

 मल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उसका  ata  क्या  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  क्रमोन्नति  ake  gainer  के  परिणामस्वरूप

 विभिन्न  सरकारी  क्वार्टरों  में  वर्षों  से  रहने  वाले  सैंकड़ों  सरकारी  कर्मचारियों को  उनके

 adam  निवास-स्थान  से  बहुत  दूर  पर  स्थित  निचले  दर्जे  के  क्वार्टरों  में  जाना  पड़ेगा  कौर

 इससे  उन्हें  कई  प्रकार  की  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  के  इस  पहलू पर  विचार  किया

 है  ;

 (=)  स्थिति  को  आसा  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  उठाये  जाने

 का  विचार है  ?

 निर्माण ,  श्रावास  कौर  संभरण
 उपमंत्री  (  श्री  अनिल  wo  चन्दा )

 से  (=)

 up  विवरण  संलग्न  है
 ।

 परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  r2]  ।

 सावंत राम  राम प्रशाद  मिल्स  कम्पनी  कोला

 ब ६
 FRg. श्री  इन्द्रजीत  गीत

 :  क्या
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग
 मंत्री  ag  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सावंत राम  राम प्रशाद  मिल्स  कम्पनी  लिमि  कोला  को  बन्द  कर  दिया

 गया  था  ?

 यदि  at,
 तो

 इसे  बन्द  करने  के  क्या  कारण  थे  ;  कौर

 सरकार  ने  मिल्स  को  पुनः  खुलवाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 मंत्री  (  श्री  कानूनगो  )  :  श्र  मेसर्ज  सावन्तराम  राम प्रशाद

 मिल्स  भ्रामक  कठिनाइयों  के  कारण  ५-३-१९६६०  को  बन्द  हो  गयी  थी  ।

 सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  करने  का  आदेश  दिया  था  far  बाद  में
 प्रबन्धकों  ने  RI—Yo—VEKo  को  श्राप  मिल्स  को  चालू  कर  दिया  है  ।

 केरल  में  कारखाने का  पुनः  खोला  जाना

 1२७  श्री  कुन्दन
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क

 भारत  सरकार  को  केरल  सरकार  कन्ना नूर  में  कामनवेल्थ

 लि ट्रस्ट
 aes  के  बन्द  कारखाने  को  पुनः  खुलवाने  के  बारे  में  कोई  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 है
 ;  शर

 यदि  at,  तो  बिजली  से  चलने  वाले  करघों  के  कारखाने  को  चलाने  के  बारे  में

 केरल  सरकार  ने  क्या  सुझाव  दिये  हूँ
 ?

 मंत्री  (  श्री  कानूनगो  )  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं
 होता

 मूल  wast  में

 1287(Ai)
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 राज्य  बीमा  योजना

 ि
 1२५  शी स०  बनर्जी

 :
 क्या  श्रम  शर  रोजगार  मंदी  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे कि  :

 क्या  कानपुर  के  कुछ  कारखानों  के  मालिकों  ने  राज्य

 हिस्सा  wil  अदा  नवदीं  है

 यदि  तो  १  १९६०  को  उन  के  नाम  कितनी  रकम  देय  थी

 a

 इस  रकम  की  वसूली  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  ?

 faa  शर  रोजगार  तथा  योजना  ल  ato  fa  )  जी

 et

 RE, L9  Fo  |

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  १
 AWe
 €०्८  के  जहां  आवश्यक समझा

 कार्यवाही  की  गयी  है  ।

 तिब्बत में  भारतीय

 थी  दी०  चल  फार्मा

 1२९  श्री  भक्त  मदान

 जीत सिह  सरहदी

 क्या  प्रधान  मंत्री  १  १९६०  के  तारांकित  प्रदान
 eat  ११  के  उत्तर के

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  तिब्बत में  जिन  २४  भारतीय  नागरिकों

 अथवा  भारतीय  संरक्षित  लोगों  को  चीनियों  ने  नज़र बन्द कर  रखा  उन  को  मुक्त  कराने

 की  दिशा  में  किस  सीमा  तक  सफलता  प्राप्त  हई  है
 ?

 भारत  सरकार मंत्री  तथा  वैदिक-काय  मंत्री  (  श्री  जवाहरलाल

 को  प्राप्त  जानकारी  के  अनसार  एक  काइमीरी  सलमान  को  गम्भीर  बीमारी  के  ws

 पर  मुक्त  किया  गया  है
 ।

 यह  नहीं  पता  चला  कि  यह  मुक्ति  पैरोल  पर  थी  नहीं  ।

 एक  संरक्षित  व्यक्ति  को  भी  रिहा  किया  गया  परन्तु वह  wt  तक
 चीनियों

 के

 कब्जे
 में  ही  है

 ।
 उसकी  रिहाई  सम्बन्धी  कुछ  औपचारिक  बातें  कभी  पुरी

 की
 जा  रही  हैं  ।

 बाकी  के  लोग  अभी  कंद  में  ही  हैं  ।

 भारत में  सावन  के  ara

 श्री  diode  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि

 भारत  में  साबन  उद्योग  के  विदेशी  समवायों  की  भारत  भर  में  संख्या  क्या

 है  ;  कौर

 हए

 बतों
 AE  ३०

 में

 fe

 शशि  शाद  दे  रग  मैं  आहर

 te

 मूल  duit  में



 ह
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 उद्योग  मंत्री  (ot  मनु भाई
 ः

 कोई  नहीं  ।

 सिलाई  की  मशीनें

 श्री  दी०  चे  क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 सरकार  ने  PEK O— FL  में  सिलाई  की  मशीनों  केਂ  उत्पादन  का  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  कीमतों  को  बढ़ने  न  देने  के  लिये  कया  प्रबन्ध  किये  गय  हैं  !

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :  शौर  जी  200,000  |

 कीमतें  काफी  प्रतिस्पर्धात्मक  हैं  ate  उद्योग  की  प्रगति  बड़े  मध्यम  पैमाने  श्र

 छोटे  पैमाने के  क्षेत्रों  में  सन्तोषजनक है  ।

 १३२. थी श्री  दी०  चं०
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  हिन्दुस्तान  एन्टीबायटिक्स  के  अग्रेतर  विस्तार  सम्बन्धी  कार्यक्रम

 इस  समय  किस  प्रक्रम  पर  है
 ?

 उद्योग  मंत्री (  थी  मनु भाई  दाह ) : एक एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 fafoss कसीदे  परंपरा  का  विस्तार  करने  के  कार्यक्रम  सम्बन्धी हिन्दुस्तान  एन्टीबायटिक्स

 wart  स्थिति  निम्न  प्रकार  है  :--

 पेनिसिलीन

 परंपरा  में  पेनिसिलीन  के  वर्तमान
 दो  करोड़  ५०  लाख  मेगा  यूनिट्स  के  उत्पादन  में

 ६०  प्रतिदिन  की  वृद्धि  कर  के  उसे  प्रति  ad  ४  करोड़  मेगा  यूनिट्स  बनाने
 का  कार्यक्रम ।

 स्ट्रपटोमाइसीन  श्र
 डाइ हाइड्रो  स्ट्रेपटोमाइसीन

 कारखाने  की  इमारत  के  निर्माण  का  जो  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 को  सौंपा  गया  चल  रहा  है  ।  कारखाने  के  लिए  अपेक्षित  लगभग  सारे

 उपकरणों  का  धाराधर  कम्पनी  ढारा  दिया  जा  चुका  है  ।  इन  की  स्थापना

 का  कायें  संयुक्त  राज़्य  श्रम री काके
 के  मौज  मास  के  एक  इंजीनियर  की

 रेख  में  किया  जा  रहा  है
 ।

 वर्तमान  कार्यक्रम  के  अनुसार  संयन्त्र  में  १६६१

 के
 तक  उत्पादन  हो  जाने  की  सम्भावना  है

 ।

 wars  नन
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 देट्रासाइक्लीन्स

 टन  टेट्रासाइक्लीन्स  की  वारिक  उत्पादन  क्षमता  वाला  aa  संयन्त्र  लगाया  जा

 रहा है  ।

 विटामिन  सौ

 ford में  प्रति  ae  ५०  टन  विटामन शसी  का  उत्पादन  करने की  परियोजना के  संबंध  में  कम्पनी

 द्वारा  राष्ट्रीय  रासायनिक  प्रयोगशाला के  सहयोग  से  एक  विस्तृत  रिपोर्ट  तैयार  की  जा  रही

 है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम

 (  श्री  हू  म० चक  तारिक

 श्री  रामेश्वर  टाटिया
 :

 रामकृष्ण गुप्त  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १२  १९६०  के  अ्रतारांकित प्रदान  संख्या  ६६९ के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राज्य  व्यापार  निगम  के  सेवा  के  भ्रन्तनियमों  में  संशोधन

 करने  की  प्रस्थापना किस  स्थिति  में  है  ?

 मंत्री
 :

 मामला  विचाराधीन  है  ।.

 मैसूर  में
 दाराब  निर्माण

 रि
 S  श्री  सुधार

 श्री  प्र०  के०

 क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  विदेशी  सहायता  से  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  मैसूर  में  बड़े  पैमाने

 पर  दाराब  निर्माण करने  की  कोई  प्रस्थापना है  ;

 यदि  तो  इस  से  जो  विदेशी  शराब  के  में  कमी  होगी  उस  से  विदेशी  मुद्रा  में

 कुल  कितनी
 बचत

 होने  की  संभावना है  ?

 मंत्री  मनु भाई  नहीं
 ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 बिजली  के  का  निर्माण

 रेन  श्री
 इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २  PERO  के

 भ्र तारांकित
 | घ

 संख्या  १९८५  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  मेसर्स  ईस्ट  एशियाटिक कम्पनी  प्राइवेट  बम्बई  तथा

 टैक्टिक्स  बम्बई  द्वारा  निर्माण  किये  जाने  वाले  बिजली  के  के  के

 डिजाइन  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  अनुमोदित  किये  गये  थे  ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 इन  बिजली के  का  लागत  तथा  बाजार  मूल्य  कया  होगा
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  उपरोक्त  फर्मों  द्वारा  दो  प्रकार  के

 बिजली के  का  निर्माण  किया  जायेगा ।  मैसेज  ईस्ट  एशियाटिक  कम्पनी

 प्राइवेट  बम्बई  भारत  की  परिस्थितियों  के  5.0  अपने  निजी  आद्य रूप  का

 निर्माण  करने  जा  रही  है  इसलिये  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  पूर्वानुमोदन  की  श्रावद्यकता  नहीं  थी  ।

 जहां तक  tae  टेस्टील्स लिमिटेड  द्वारा  निमित  किये  जाने  वाले  बिजली  के  का  संबंध  है  वह

 काफी  प्रचलित ब्रांड  है  जो  पहले  से  ही  प्रयोग  में  आ  रहा  है  ।

 नमक  आयोग

 श्री  स०  चं०  सामन्त :
 1३६.

 st  सुबोध  हंसना
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १८  REGO  के  अतारांकित प्रदान  संख्या  €  ४८  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  में  नमक  ara  द्वारा  की  गई  समस्त  सिफारिशों

 पर  विचार कर  लिया  है  ;

 कितनी  सिफारिशें स्वीकार  की  जा  चुकी  हैं  ;

 क्या  एक  पृथक नमक  अधिनियम  बनाने  का  विचार  किया  जा  रहा है  ?

 {za
 नमक  आयोग की  feat उद्योग  मंत्री  सुभाष  (a).

 विचाराधीन हैं  ।

 start  ।

 महाराष्ट्र में  गन्दी  बस्तियों  की  सफ़ाई

 1३७  श्री
 यादव  नारायण  जाधव

 :
 क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में
 गन्दी  बस्तियों की  सफाई  की  कौन  कौन  सी

 योजनायें  चल  रही  हैं  ;

 उपर्युक्त  प्रत्येक  योजना  को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  है  ;

 उनमें
 क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 क्या  मालेगांव  म्युनिसिपल  बौरो  ने  अपनी  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई की  योजना

 महाराष्ट्र  राज्य
 के

 द्वारा
 केन्द्रीय  सरकार  को  पेश  की  है  कौर  केन्द्र  द्वारा  कितनी  सहायता  दी  गई

 है  ;  a

 योजना  यदि  कोई  विशेष  तथा  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 श्रीवास
 और  संभरण  उपमंत्री

 अनिल  कु
 ०  से

 श्रावक

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है
 ।

 परिशिष्ट  १,  श्रनुबन्घ  संख्या  १३]

 शौर  (=)  मालेगांव
 की

 गन्दी  बस्तियों
 की  सफाई  योजना  जो  महाराष्ट्र  सरकार

 द्वारा  मंजूर  की  जा
 चुकी

 है  तथा
 जिस

 पर
 %,£0,¥E8R

 रुपये  व्यय  के
 अन्तर्गत

 weet  बस्तियों  में

 Tat nw  अंगरेजी  मे



 भ्  लिखित  उत्तर  १४  १९६०

 रहने  वाले  १९२  परिवारों  को  एक  मंजिल  के  दो
 कमरों

 के  छोटे  मकानों
 में

 बसाया  जायेगा
 ।

 इस

 योजना  जिसका  भारत  सरकार  द्वारा  अनुमोदन  किया  जाना  अनुमोदित  लागत  के  आघार

 पर  ४५०  प्रतिशत ऋण  कौर  २५  प्रतिशत  राजसहायता  की  दर  से  केन्द्रीय  सहायता  मिलेगी  ।

 अ्राकादावाणी  के  कर्मचारी

 1३८.  श्री भ०  क०  गोपालन  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  को  आकाशवाणी  के  कर्मचारियों  से  ऐसा  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  sur  है  कि  यदि  कोई

 पति-पत्नी  आकाशवाणी  में  ही  काम  करते  हों  तो  उन्हें  एक  ही  केन्द्र  में  नियुक्त  किया  जाये
 ?

 प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री
 केसकर  )  :

 सूचना  झ्राकाशवाणी  के
 केन्द्रों  से  एकत्रित की

 जा  रही  थ  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 जम्मू  के  निकट  बम  विस्फोट

 FRR.  श्री  साधन
 गुप्त

 :
 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 ~  ह
 FAT  २३  १९६०  को  प्रातःकाल जम्मू  के  निकट  अखनूर में  दो  बम

 विस्फोट

 gy
 थे  ;

 तो  उनके  परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्ति  हताहत  हुये  कितना  नुकसान

 gat

 (a)  कया  उनके  संबंध  में  कोई  जांच  की  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम निकला  ?

 गिरदान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री
 जवाहरलाल  नेहरु  )  :

 श्रीमान्‌ ।  २३  १९६०  को  अखनूर  से  लगभग  दो  फर्लाग  उत्तर  की  आर  एक  विस्फोट

 eat  था  जिससे  एक  सैनिक  गाड़ी
 क्षतिग्रस्त

 हुई  इसके  कुछ  समय  पश्चात्‌  ही  उस  क्षेत्र  में

 दूसरा  विस्फोट  हुआ  जिसके  परिणामस्वरूप  एक  अ्रसैनिक  व्यक्ति  मारा  गया
 |

 श्र
 इन  मामलों को  दर्जे  कर  लिया  गया  है  कौर  पुलिस  छानबीन  कर  रही  है  ।

 बोरिया काटन  मिल्स  का  बन्द  होना

 1४०.  श्री  प्र०
 के०  देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हावड़ा  स्थित  बोरिया  काटन  मिल्स  सितम्बर  के  महीने  में  बन्द  कर  दी  गई  थी  ;

 यदि  तो  वह  कितने  समय  बन्द  रही  ;

 बन्द  किये  जाने  का  कारण  क्या  था  ;

 इसे  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 मंत्री  :  श्रीमान  ।

 मिल  केवल  एक  दिन  के  लिये  बन्द  की  गई  थी  ।  लगभग  १४५  दिन  तक

 बन्द  रहने  के
 च

 VW—E—PEKo  से  मिल  में
 पूणे  किये  ०  हो  गया

 था  |

 frase  में



 १३  १८८२  लिखित  उत्तर  भ

 मजदूरों का  संकट  ।

 मिल  का  काम  राज्य  सरकार  के  हस्तक्षेप  के  परिणामस्वरूप ही  प्रारम्भ  हुमा  |

 marge  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  कम्पनी  लिमिटेड

 ढ्  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २२  Peo H WATT के  Tae
 Ah ७

 कित  प्रदान  संख्या  १२४५३  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  शोलापुर  स्पिनिंग  एंड  वीविंग  मिल्स  के  कार्यों
 की

 जांच  पूरी
 कर  ली

 है  ;

 यदि  तो  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )  :
 जांच  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 कर  दिया  जो  सरकार  के  विचाराधीन है  ।

 अफगानिस्तान को  फिल्मों  का  निर्यात

 १४२.  श्री  मो०  ठाकर  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  निमित  चलचित्रों का  प्रफगानिस्तान  को  निर्यात  हाल  में

 ही  कम  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश चन्द्र  )  :

 र  नौ

 ,  नहीं  ।  जनवरी से  अगस्त  ReKo

 में  १६४५९  की  इसी  भ्र वधि  की  तुलना  में  निर्यात  में  वृद्धि  हुई

 परन  उत्पन्न  नहीं  होता

 बांस  श्राद्रूप  प्रशिक्षण  व  उत्पादन  पनिहाटी

 1४३.
 J  पीसती

 रेणु
 श्री  इन्द्रजीत  गप्त

 क्या
 तथा  श्रल्पसंख्यक-काये मंत्री  २२  PERC  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  ६२६

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  बांस  आ्रादरूप  प्रशिक्षण
 व

 उत्पादन  पनिहाटी
 को  राज्य  सरकार  को  सौंपने  का  निर्णय  कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्यों  नहीं
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  ao  भर  करहि के  उत्पादन  केन्द्र

 को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  हस्तांतरित  करने  के  प्रदान  पर  राज्य  सरकार  से  बातचीत  की  जा  रही

 है  ।  शीघ्र  ही  अन्तिम  निर्णय  हो  जाने  की  तराशा  है
 ?

 क

 मूल  हि प्र ग्रेजी  में



 १४  १९६०

 1४४.  श्री राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १८  १९६० के  MATH

 संख्या  ९  ३९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नामक  पदों

 के  औद्योगिक are  वाणिज्यिक  प्रयोग  के  लिये  छानबीन पुरी  करने  के  सम्बन्ध  में
 श्री  तक

 क्या

 प्रगति हुई  है  ?

 मंत्री  मनु भाई  :  केन्द्रीय  नारियल  जटा  श्रनुसंघान  संस्था  के  एक

 जिनसे  बम्बई  के  एक  प्लास्टिक  निर्माता  के  सहयोग  से  प्रयोग  करने  के  लिये  कहा  गया  ने

 हाल  में  ही  काम  पुरा  किया  है  ।  प्रयोगशाला के  प्रयोगों  के  निष्कर्षों  के  संबंध  में  एक  प्राविधिक  बुलेटिन

 प्रकाशित किया  जा  रहा  है  ।

 निर्वात  गृह

 | शी  रास  कृष्ण  गुप्त :

 ४५  श्री  पांगरकर

 दौ०  चे  शर्मा

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १  १९६० के  ब्र तारांकित  wet  संख्या  ३१

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  में  निमित  वस्तुओं  का
 निर्यात

 बढ़ाने  के  लिए  निर्यात  गृहों  की  स्थापना  करने  में अरब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 उद्योग  उपमंत्री  (  श्री  सतीश
 निजात  गृहों  को  सीमित

 संख्या में  मान्यता  देने  का  free  किया  गया  है  ।  सरकार ने  इनको  मान्यता देने  के

 लिए  मान्यताप्राप्त  गृहों  को  सुविधायें  देन ेके  लिए  aged  निर्धारित  की

 मान्यता प्राप्त  करने  के  लिए  प्रस्तावों  की  जांच  की  जा  रही  है  |

 गोशा  A  तस्कर  व्यापार

 रद्द  श्री  जगन्नाथ  राव  क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि

 :
 ,

 क्या  भारत  सरकार  ने  गोगा  से  तस्कर  ae  की  रोक  थाम  के  लिए

 कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 यदि  तो  क्या  कार्यवाहियां  की  गई  हैं  ?

 मंत्री  तथा  बेदेदिक-कार्य  मंत्री  (  श्री जवाहरलाल
 कौर  (a).

 सरकार  aa  तथा  अन्य  स्थानों  से  भारत  में  चोरी  छिपे  माल  जाने  को

 रोकने  के  लिये  पर्याप्त  कार्यवाही  करने  की  श्रावश्यकताशओं  पर  निरंतर  विचार  करती

 रही  झ्रावश्यक  प्रशासनिक  तथा  अन्य  परिवर्तन  किए  गए  gi  इस  समय  कार्यवाहियों

 के  बताना  उचित  नहीं  होगा  ।
 ह

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 २३  १८८२  लिखित
 | क  da  भ  KE

 प्लाई वुड  की  वस्तुयें

 1४७.  श्री  प्रचार :
 वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 किः

 क्या  a  सच  है  fe  को  प्लाईवुड  वस्तुश्नों--विशेषतया

 भारतीय  चाय  की  पेटियों  दा  निर्वात  करने  की  संभावनायें  का  पता  लगाने  के  लिए

 एक  प्रतिनिधिमंडल  लंका  भेजा  गया  था  ;

 क्या  प्रतिनिधिमंडल  ने  सरकार  को  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ;  कौर

 तो  प्रतिनिधिमंडल  के  मुख्य  सुझाव  क्या

 इन  सुझावों  पर  सरकार  क्या  कार्यवाही करना  चाहती  है  ?

 उद्योग  मंत्री  च्  से  सरकार  ने  ऐसा  कोई

 प्रतिनिधिमंडल  नहीं  दक्षिण  भारत  प्लाईवुड  नीचता  कालीकट  के  एक

 गैर-सरकारी  प्रतिनिधिमंडल  REKo  इस  देश  की  प्लाईवुड  की

 वस्तु प्र ों  के  निर्यात  की  संभावनाओं  पता  लगाने  के  लिए  लंका  का  १०  दिन  का

 दौरा  fear  था  ।  संघ ने  प्रतिनिधिमंडल  के  दौरे  के  दृष्टिकोण  के  बारे  में  एक  प्रतिवेदन
 x
 भजन  का  वायदा  किया  है  जिसकी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 एनिलाइडਂ
 '

 1४८.  श्री  प्र०  के०  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि
 भ

 क्या  दिल्‍ली  में  tera  इंस्टीट्यूट  sit  इण्डस्ट्रियल  रिसर्च  न

 कागज़  तथा  अन्य  उद्योगों
 में  काम

 में  खाने  वाले
 एनिलाइडਂ

 के  निर्माण के  लिए  कोई  नया  तरीका  निकाला  है  ;

 तो  इस  नये  तरीके के  ब्यौरे  क्या  हैं  ;  और

 क्या  इसकी  जानकारी  अन्य  उद्योगों
 को  भी  दें

 दी  गई  है  कौर  क्या  उन्होंने  नये

 तरीके से  उत्पादन  आरम्भ कर  दिया  है  ?

 fear  मंत्री
 (

 at  मनु भाई  शाहू
 )  :

 जी  हां
 ।

 श्रीराम  इंस्टीट्यूट  फार  इंडस्ट्रियल  feet  ने  एलाइड

 बनाने  का  )  नया  तरीका  यह  निकाला  है  fe  एसिड  का  एयरलाइन

 के  साथ  संघनन  किया  जाता  है  |  यह  संघनन  किसी  क्षय कारक  उत्पाद  बनने  के

 शर  किसी  झाग  निक  सॉल्वैंट  (  कार्बनिक  ढोलक )  का  प्रयोग  किये  बिना  कोई

 घंटों  में  पूरा  हो  जाता  है  ।  हाइड  उपकरणों  ak  mead  एकक

 का  प्रयोग  wa  बंद  कर  दिया  गया  है  ।

 किसी  पार्टी  को  वाणिज्यिक  श्राघार पर  इसके  निर्माण  की  इजाजत  देने

 वि  णणाणणा

 प्रश्न  विचाराधीन  है  ।
 कलन

 मल  प्रंग्रेजी  में

 icy  Ailide,



 लिखित  उत्तर  feqe ६ द  १४  नवम्बर

 रबड़ का  उत्पादन

 1४९.  श्री  श्रीधर  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 अगस्त  9S  के  अन्तिम  सप्ताह  में  बंगलौर  में  रबड

 की  बठक  हुई  थी

 यदि  तो  क्या  ats  नें  देश  में  रबड़  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  संबंध  में  कोई

 निर्णय  कियां

 यदि  तो  क्या  योजनायें  बनाई  गई  a  सिफारिशें  की  गई  ;

 क्या  रबड़  गवेषणा
 संस्था

 में  कुछ
 प्रगति  हुई  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  के  व्यौरे  क्या  हैं  ?

 || मंत्री  (  श्री  कानूनगो  )  जी  हां

 (7)  रबड़  का  उत्पादन  बढ़ने
 कोई  योजना  रबड़  as  की  इस

 | बैठक में  नहीं  बनाई  गई  तथा  ही  उस  के  बारे  में  कोई  सिफारिश  की  गई  ।

 प्रौढ़  रबड़  गवेषणा  भवन  बनकर  पुरा  होनें  वाला

 है
 ?

 दिक्षित  व्यक्तियों को  नौकरी

 1५०.  श्री  दलजीत सिंह  :  कया  श्रम  पौर
 रोजगार

 मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 १९६०  में
 पंजाब  में  कितने  पंजीबद्ध  बेकार  स्नातकों  तथा  इंटरमिजियेटों

 a  नौकरियां  दिलाई  गई  ?

 fora  उपमंत्री  (  श्री  आबिद  चली  )  :  जुलाई--सितम्बर  १९६०  की  safe  की

 जानकारी  नीचे  दी  जाती  है  ।  जन  से  सितम्बर  १९६०  तकਂ  के  हरकत  लब्ध  नहीं

 । हैं  क्योंकि  जानकारी  मासिक  इक टट ठी  की  जाती  है

 ee  ——

 श्रेणी
 १९६६०.

 में  नौकरी  wd  वाले हाकी  इ-सितम्बर ध

 अम्मीयों  की  संख्या

 a

 स्नातक

 इंटरमीडिएट  &X

 दार णा र्थी

 TRY.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९६०  में  कितने  तिब्बती  दारणार्थी  पंजाब  तथा  हिमार्चल  प्रदेश

 मल  wash में



 २३  १८८२  दद्

 प्रधान  मंत्री  तथा
 वैदेशिक-कार्यो  मंत्री

 जवाहरलाल
 :  अप्रैल  से  अक्तूबर

 PEKo  में  पंजाब  तथा  हिमाचल  प्रदेश  में  aa  वले  तिब्बती  शरणार्थियों  संख्या

 नीचे  दी  जाती  है

 महीना  पंजाब  हिमाचल  प्रदेश

 $
 R&qo  नहीं  कोई  नहों

 Rego  कोई  नहीं  १४५

 YAY जू  १६६०  {ov

 ERO  कोई  नहीं

 १६६०  कोई  नहीं  कोई  नहों

 Rego  कोई  नहं

 १९६०  कोई  नहों

 arctan  में  भारतीय  चाय

 श्र  श्री  से०  wo  मेहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  आस्ट्रेलिया  में  भरतीय  चाय  का  प्रचलन  नही ंहै  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  की ये वाही  की  गई  ?

 वाणिज्य  मंत्री  ate  आस्ट्रेलिया  में  अधिकांशतः

 आयात  की  हुई  चाय  को  मिश्रित  कर  दिया  जाता  है  जिससे  उसको  उपभोक्ता  द्वारा  दिए

 जाने  वाले  मूल्यों  के  योग्य  बनाया  जा  सके  ।  झ्रास्ट्रेलिया  में  भारत  की  चाय  का  खूब  संभरण

 होता  है
 ।

 परन्तु  हाल  में  ही  चाय  ने  सिडनी  में  ae  एक  पदाधिकारी  नियुक्त

 किया  है  जिससे  झ्रास्ट्रेलिया  के  चाय  मिश्रण  करने  वाले  व्यक्ति  भारतीय  चाय  का

 प्रयोग  मिश्रण  बनाने  में  करें  ।

 कामिक संघो  की  सदस्यता  की  जांच

 FUR. श्री  राम  कृष्ण  क्या  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रनुशासन  संहिता  के  भ्रमित  मान्यता  देने  के  लिए  कार्मिक

 संघों  की  सदस्यता  की  जांच  के  लिए  संघ  श्रम  मंत्रालय  ने  कोई  विस्तृत  प्रत्या  बनाई  है श्र

 यदि  तों  उसके  ब्यौरे  क्या  हैं
 ?

 fart  उपमंत्री
 आबिद

 :
 शर

 (a)  उस  प्रक्रिया  की  एक
 है

 oft  सभा  पटल  पर  रखी  जाती है  ।
 परिशिष्ट  १,  श्रनुबेन्ध

 संख्या  १४]

 मूल  ist
 में
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 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 सर्वेक्षण  क्र  वी०  डा०  प्रमथ  नाथ  तथा  हेम  चन्द्र  भास्कर  का  निधन

 ध्रिथ्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभा  को  सूचना  देनी  है  कि  हमारे  तीन  मित्र  श्री

 पति  वीराना  डा०  प्रमथ  नाथ  बनर्जी  तथा  श्री  हेम  चन्द्र  भास्कर  का  देहान्त  हो

 गया है

 श्री  कनकीपति  वीराना  पादलू  आन्ध्र  प्रदेश  के  गोलुगोंडा--रक्षित--श्रनुसुचित

 जातियां  निर्वाचन  क्षेत्र  से  लोक  सभा  के  वर्तमान  सदस्य  थे  ।  उनका  देहान्त  २४

 १९६०  को  ५५  वर्ष  की  १क्  में  विशाखापटनम  में  gar  |

 डा०  प्रमथ  नाथ  बनर्जी  RE RW—RY  में  भूतपूर्व  केन्द्रीय  विधान  सभा  के  सदस्य थे

 नका  देहान्त ५  १९६०  को  कलकत्ते  में  gar  ।

 श्री  हेम  चन्द्र  भास्कर  १९४६-४७  में  भारत  को  संविधान  सभा  के  सदस्य  थे  |  उनका

 देहान्त १३  १९६०  को  कलकत्ता  में  ga
 |

 हमें  इन  तीनों  मित्रों  के  निघन  का  महान  शोक  है  कौर  मैं  समझता  हूं  कि  सभा

 ग्रस्त  परिवारों  के  प्रति  समवेदना  प्रकट  करने  में  मेरा  साथ  देगी  ।

 दोक  प्रकट  करने  के  लिए  सभा  कुछ  देर  के  लिए  मौन  खड़ी  रहे  ।

 इसक  पश्चात्  सभासद  एक  मिनट  के  लिए  मोत  खड़  रहे  |

 थगन  प्रस्तावों  के  बार  में

 श्रीमान  करनाल  हत्याकाण्ड के  बारे  में शो  गजराज  fee

 उच्चतम  न्यायालय के  ग़सीले  पर  मैंने  जो  रथगन  प्रस्ताव  दिया  था  उसके  बारे  में  मे  ars  निर्णय

 को  मानता  हुं  परन्तु  यह  चाहता  हूं  कि  ड्राप  मुझे  यह  बतायें  कि  हम  इस  गम्भीर  कौर  म

 ara  पर  सभा  में  किस  रूप  में  चर्चा  कर  सकते  हैं  क्योंकि  इस  का  प्रभाव  सारे  प्रशासन

 पर  पड़ता है  ॥

 far  वासियों  (  रामपुर )  यह  मामला  पिछले  सत्र  में  प्रश्न  काल में  भी

 गया  कौर  श्रापने  उस  समय  कई  अनुपूरक  पूछने  की  अनुमति

 दी  थी  ।  aq  उच्चतम  न्यायालय  ने  wat  फैसला  दे  दिया  है  श्र  हम  चाहते  हैं  कि  उस

 पर  चर्चा हो

 शि  महोद 7  मैं  समझता हूं  कि  इसको  स्थगन  प्रस्ताव  के  रूप  में  नहीं  उठाया

 जा  सकता  है  ।  क्यों  कि  यह  समस्या  का  उचित  हल  नहीं  है  ।  इसके  साथ  साथ  में  यह  भी

 बताना  चाहूंगा  कि  मेरा  यह  विचार  भी  था  कि  यह  मामला  एक  राज्य  से  संबंधित  है

 इसको  उस  राज्य  की  विधान  सभा  में  ही  उठाया  जाना  चाहिए
 ।

 इसमें  यदि  कोई  भूल  हो
 गई  है  तो  वे  ही  ठीक  कर  सकते  ऐसे  मामले  इस  ध  को  स्थानीय  विधान  aay

 के  क्षेत्राधिकार  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिए  ॥
 वि

 ee में



 २३  कातिक  १८८२  विद्ेषाधघि  प्रस्ताव  के  बारे  में
 ६३

 जेसा कि  श्री  वाजपेयी ने  बताया  यदि  इसके  बारे  में  कौर  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 होता  है  तो  में  भ्रवद्य  विचार  करूंगा  ।  इसके  बारे  में  मैं  पहले  से  ही  कोई  सलाह  नहीं  दे

 सकता  कि  इस  संबंध  में  क्या  किया  जाना  चाहिए  |

 tit  त्यागी  :.  स्थगन  प्रस्ताव  की  एक  विशेषता  यह  भी  है  कि  विषय

 अविलम्बनीय महत्व  का  हो  ॥

 महोदय  :  स्थगन  प्रस्ताव  में  भ्र स्वीकृत कर  चुका  हूं  लेकिन  फिर  भी

 माननीय  सदस्य  पुछ  रहे  हैं  कि  किस  प्रकार  यह  विषय  यहां  उठाया  जा  सकता  मेरा

 काम  सलाह  देने  का  नहीं  है  ।

 fat  राम  कृष्ण  गुप्त  मेरे  पहले  प्रदान  के  उत्तर  में  माननीय  गृह  मंत्री

 ने  वायदा  किया  था  कि  aia  फैसला  होने  के  बाद  वह  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 अब  उच्चतम  न्यायालय  ने  भ्र पना  फैसला  दे  दिया  है  ।  इसलिए इस  मामले  को  यहां  पर

 उठाया  जाना  चाहिए  कौर  उस  पर  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 fret  महोदय
 :

 बहुत  weet  ।  किन्तु  स्थगन  प्रस्ताव  के  रूप  में  नहीं
 ।

 क्या

 माननीय  सदस्य  का  श्रभिप्नाय  यह  है  कि  माननीय  मंत्री  ने  यह  कहा  था  कि  फसल  होने

 के  बाद  इस  पर  इस  रूप  में  चर्चा  हो  सकेगी
 ॥

 मंत्री  गो०  ब०  :  माननीय  सदस्य  कहते हैं  कि  मैंने  एक

 wer  उत्तर  में  यह  कहा  था  कि  में  इस  पर  विचार  परन्तु  मैं  संसद  के  क्षेत्राधिकार
 को  बढ़ा  नहीं  सकता हुं  ।  मैंने  तो  यही  कहा  है  कि  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  कौर

 मैं  ने  इस  मामले  पर  विचार  किया  है  ae  में  समझता  हूं  कि  स्थगन  प्रस्ताव  AK

 अन्य  किसी  रूप  में  इस  मामले  को  यहां  पर  नहीं  उठाया  जा  सकता  |
 a

 विशेषाधिकार  प्रस्ताव  के  बारें  में

 श्री श्र०  | 2 हँ  तारिक  तथा  :  इस  महीने  की  ७  तारीख

 को  मुँने  प्रक्रिया  नियमों  के  नियम  २२३  के  aia  एक  सूचना  भेजी  थी  जिसमें  आपसे

 प्रार्थना  की  थी  कि  ar  विश्व-विख्यात  अमरीकी  पत्रिका  टाइम  के

 सम्पादक  तथा  संवाददाता  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  के  प्रस्ताव  को  सभा  में  प्रस्तुत  करने  की

 मुझे  भ्र नुम ति  दें
 ।

 इस  पत्रिका  के  २६  १९६०  के  में  यह  दिया  गया  है  ।

 महोदय :  में  इस  को  अब  यहां  प्रस्तुत  की  अनुमति

 नहीं  देता  ।  कौर
 न

 मेंने  अभी  तक  अपनी  waft  ही  दी  है  ।  मेंने  तो  कहा  था

 कि  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।  जो  पत्र-व्यवहार  माननीय  सदस्य  तथा  सम्बन्धित  व्यक्ति

 के  बीच  gare  उस  पर  विचार  करने  के  लिये  मुझे  समय  नहीं  मिला  है
 ।

 कल  अथवा

 परसों  इस  पर  विचार  करने  के  बाद  में  उन्हें  बताऊंगा  कि  इसके  बारे  में  उनको  क्या  करना

 चाहिए
 सब  इम  अगर  को  )  करे

 मूल  wast  में
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 स्थगन  प्रस्ताव क  बार  म

 थ्री  जगदीश  शझ्रवस्थी  झान ए  प्वायंट  ग्राफ़  सर ।  श्री सन

 यह  निवेदन  करना है  कि  आपने  यह  लिखा  है  कि  यह  विषय  राज्य  का  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  क

 विधान  मंडल  शा सना रूढ़  दल  की वापसी  गुटबन्दी  के  कारण  स्थगित  कर  दिया  गया  जिसके

 कारण  उत्तर  प्रदेश  के  विधायक इस  प्रश्न  पर  विचार करने  में  असमय हैं हैं  |  इसलिये में  से

 कि  वहां  की  की  दुरवस्था  के  महत्वपूर्ण  प्रश्न  पर  इस  सदन  में  विचार  किया

 जाये या  नहीं  ।  वहां  लाखों  करोड़ों  रुपये  की  सम्पत्ति की  हानि  हुई  सारा  प्रदेश वहां  के

 अधिकारियों  के  हाथ  में  छोड़  दिया  गया  है  ate  मुख्य  मंत्री  ने  घोषणा कर  दी  है  कि  वह  कोई

 काम  नहीं  करेंगे  ।  इस  स्थिति  में  इस  सदन  को  यह  अधिकार  प्राप्त है  कि  यदि  किसी प्रदेश में  एसी

 स्थिति पदा  हो  तो  उस  के  बारे  में  यहां  पर  बहस  जाये  ate  विचार किया  जाये  ।

 में  बाप  से  व्यवस्था  चाहुंगा  कि  सदन  को  इस  स्थिति में  क्या  करना  चाहिये  |

 att  रामसेवक यादव  बारां की  )  श्री मन  मै
 यह  नीचे  दन  करना  चाहता  हूं  कि  इसी  सदन

 में  उड़ीसा
 शर  पंजाब  में  बाढ़  से  उत्पन्न  स्थिति पर  बहस  हुई  थी  ।  उत्तर  प्रदेश  में  भी  बाढ़

 लाखों  रुपये  की  फ़सल  नष्ट वहां  पर
 लखनऊ

 कौर  दूसरे  ज़िलों
 की

 स्थिति  बहुत  खराब  है
 |

 हुई  हज़ारों  लाखों  लोगों  पर  बाढ़  का  दुष्कर  भाव  पड़ा  है  ।

 fara  महोदय  जब  देश  के  कई  भागों में  पहले  भयंकर  बाढ़ें  Ms  थीं  उस  समय  सदस्यों

 के झनुरोध  पर  माननीय  मंत्री  ने  उनके  बारे  में  एक  वक्तव्य दिया  था  कौर  माननीय  सदस्यों  को

 बातें  मालूम थों  वह  सब  उन्होंने  मंत्री  महोदय को  बताईं  थीं  ।  श्री  मुझे  मद्रास  की  बाढ़ों के x
 बारे में  ध्यान  दिलाने  की  सूचनाएं  मिली हैं  दुर्भाग्य है  कि  देश  के  कुछ  भागों में  बाढ़ें

 माननीय  मंत्री  इन  सभी  के  सम्बन्ध  में  विवार  करेंगे झाई
 हैं

 तो  कुढ़  भागों  में  अकाल  पड़े  हैं  ।

 धौर जो  तथ्य  उपलब्ध  होंगे उनको  सभा  में  बता  देंगे  ।  साथ  ही  यह  भी  बतायेंगे  कि  राज्यों

 ने  इस  बारे  में  जो  कार्यवाही की  उसमें  केन्द्र  ने  झ्र ौर  कया  सहायता की  है  |  विभिन्न  भागों  के

 माननीय  सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  जनकारी  पाने  के  yeas  हैं  |  माननीय  मंत्री  महोदय से  मे

 निवेदन  करता  हूं  कि  वह  देश  के  विभिन्न  भागों  में  पराई  बाढ़  के  बारे  में श्ौर  विशेष  रूप  से  उत्तर

 प्रदेश  की  बाढ़  के  बारे  में  दो  तीन  दिन  के  भीतर  एक  वक्तव्य  दें  ।

 शी  रामसेवक  यादव  उत्तर  प्रदेश  में  जो  इस  वक्त  कोई  सरकार  नहीं

 उसके  बारे  में  मैंने  काम  रोको  प्रस्ताव  पेश  किया  है

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  एक  अन्य  स्थगन  प्रस्ताव  की  संकेत  कर

 रहे  जिनकी  सुचना  उन्होंने  दी  कुछ  माननीय  सदस्यों ने  एक  कौर  स्थगन  प्रस्ताव  की

 सूचना दी  है
 fare

 बताया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  संविधान  का उल्लंघन किया  गया  इसलिये  हमें

 इस
 पर

 चर्चा
 करने  का  अवसर  मिलना  चाहिये  मैंने उस  प्रस्ताव  को अनुमति  नहीं दी  हैं

 उसकी

 चर्चा  हम  यहां  कैसे  कर  सकते  हैं  यह  अपना  मामला  हेलो  उन्हें  ही  इसे  हल  करना  है  शौर
 वह  उत्तकों  सुलझाने  प्रयत्  भी  कर  मेरा  विचार  है  कि  यह  एक  ऐसा  मामला है  जिसके

 बारे  में  यहां  इस  Feerfiy  में  कोई  विचार नहीं  किया  सकता ।  यदि  वहां  पर  एक  मंत्री  के  पदत्याग  के
 बाद

 दुसरा  नहीं  grat  तब  हम  विचार  करेंगे  कि  क्या  इस  मसले  पर  विचार  करना  आवश्यक  है  ।

 मूल  १  में
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 मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य मंत्री  (att  जवाहरलाल
 :

 इस  प्रकार का  कोई

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 महोदय  :  दहां  संविधान  के  अनुसार  मंत्रालय  है  जो  प्रशासन  का  कार्य  कर  रहा

 दै

 ।

 मैने  उस  प्रस्ताव  को  यहां  उठाने  TT  नहीं  दी  है

 ।

 सभा  पटल  पर  रखें  गए  पत्र

 भारत-चीन संबंधों  के  बारे  में  इवज़े-पत्र

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  में  इवेत-पत्र  संख्या ४

 की  एक  जिसमें  वे  ज्ञापन  ate  पत्र  दिये  हुये  हैं  जिनका  भारत  a  चीन  की  सरकारों

 के  बीच  १९६० पौर  १९६०  के
 मध्य  आदान-प्रदाता  हु  सभा  पटल

 पर  रखता

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल  ठी--२३९४५/६०]

 झचल  सम्पत्ति  का  भ्रधिग्रहण  तथा  भजन  अघिनियम  के  अधीन  जारी  की  गई  श्रषिसुचना

 श्रावास  श्र  संभरण  मंत्री  क०  च०  :
 में  प्रबल  सम्पत्ति  का  अधिग्रहण

 तथा  अजन  PEXR  की  धारा  १७  की  उप-धारा  (२)  के  भ्रन्तगंत  दिनांक  १४

 tego  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  को  Bod Hl Ta की  एक  प्रति  सभा  पटल
 पर

 रखता  हूं
 ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल  टी--२३९६/६०]

 निर्वाचकों का  पंजीयन  नियम

 +  विधि
 |  कि  |  wat  to  कु०  :  म  लोक  प्रतिनिधित्व  १९४५०  की  धारा

 a

 २८  की  उप-घारा  (३)  के  अनंत  दिनांक  ११  REKo  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  आ ०

 Agwho  में  प्रकाशित  निर्वाचकों  का  पंजीयन  PERO  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 हूं  ।
 में  रखी  गयी

 ।
 देखिये  संख्या  एल  टी--२३६७/६०]

 समाचार पत्रों  का  पंजीयन  )  नियमों में  संशोधन

 कौर
 प्रसारण  मंत्री  के  सभा

 ao  चे  :
 में  डा०

 केसकर  की  कौर  से  प्रेस  तथा  पुस्तकों  का  फंजीयन  १८६७  की  एक  की

 धारा  (2)  के  अ्रन्तगंत  निम्नलिखित  नियमों  की
 एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं  |

 दिनांक  १०  १९६० की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  Pou’

 में  प्रकाशित
 समाचारपत्रों

 का
 पंजीयन

 )
 संशोधन

 १६६०  ।
 कन ह  ee  ना

 मूल  wast  में



 द  सभा  पटल  पर  रखे  गय  पत्र  ह  है  (  न auc  र  १४  नवम्बर  EKO

 श्री  चा०

 (  दिनांक  १४  १९६०  की  झ्र धि सूचना  संख्या
 जी०  एस०  श्रार०  १२२२

 में  प्रकाशित  समाचार पत्रों  का  पंजीयन
 संशोधन  ZERO  |

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल  टी--२३९६८/६०]

 झत्यावदयक  पण्य  अधिनियम  तथा  उद्योग  तथा  विनियमन  )  अधिनियम

 जारी  कौ  गई  झ्रधिसुचनायें

 वाणिज्य  मंत्री  :  में  निम्नलिखित  श्रधिसूचनायें  सभा  पटल  पर
 रखता

 हूं

 (१)  अत्यावश्यक  पण्य  १९४५५  की  धारा  ३  की  उप-धारा  (६)
 के  श्रन्तगंत

 दिनांक  २१  १९६०  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  को  २३४७  में

 प्रकाशित  ऊनी  धागा  तथा  वितरण  EKO  की

 एक  प्रति  |

 (2)  उद्योग  तथा  REX?  की  धारा  १४
 के

 श्रांत

 निकाली  गई  दिनांक 2  १९६०  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  को

 २१८१  की  एक  प्रति  ।
 में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  क्रमशः

 एल  उठी--  B¥o0/Ko ]

 राष्ट्रीय  नौवहन  बोर्ड
 नियमों

 में
 संशोधन

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज
 :  मं  वाणिज्यक

 नौवहन  १९४५८  की  धारा  ४५८  की  उप-धारा  (३)  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  नियमों

 at  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 दिनांक  २४  2e&Ro  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  ११११

 में  प्रकाशित  राष्ट्रीय  नौवहन  ats  )  regGo  |

 दिनांक  २२  REGO  की  भ्र धि सूचना  संख्या  जी
 ०  एस०  कार  १२४२

 में  प्रकाशित  राष्ट्रीय  नौवहन  बोड़ें  १६६०  |

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल  ठी--२४०१/६०

 हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड  का  वारिक  खादी  मूल्यांकन  समिति  के
 प्रतिवेदन

 पर  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्‌  का  वार्षिक  तथा  प्रफुल्ल

 श्रायोग का प्रतिवंदन का  प्रतिवेदन

 ।

 feat  मंत्री  मनुसाई  :  में  निम्नलिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखता

 g

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 (१)  समवाय  gay  की  धारा  R€  की  उप-धारा  (१)  के  अंतगर्त

 adi  इंजीनिर्यारंग  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  वर्ष  FEYE—GoO  के
 विधिक  प्रतिवेदन

 की  एक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उस  पर  नियंत्रक महा  लेखा  परीक्षक की

 टिप्पणियों  सहित  ।

 (२)  उपरोक्त  समवाय  के
 वर्ष  PENE—Ro  कार्य  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा की

 एक  प्रति  ॥

 (३)  खादी  मूल्यांकन  समिति  के  प्रतिवेदन पर  खादी  तथा
 ग्रामोद्योग

 आयोग  की

 टिप्पणियों  की  एक  प्रति  |

 (४)  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्‌  के
 वर्ष  १६५९-६० के  अ  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन

 को  एक  प्रति  ।

 (५)  प्रफुल्ल आयोग  १९४५१  की  घारा  १६  की  उप-धारा  (२)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  ।

 आटोमोबाइल  स्पीकिंग  प्लग  उद्योग का  संरक्षण  जारी रखने  के  बारे  में

 प्रफुल्ल  रयोकान का  प्रतिवेदन  (2&Ro)  |

 दिनांक  १९  REKo  का  सरकारी  संकल्प  संख्या  २१  (3)-dto

 श्रार०/६०  |

 (7)  पिस्टन  जोड़ना  पिस्टन  रिंग्स  कौर  गजन  उद्योग  का  संरक्षण

 जारी
 रखने  के  बारे  में  प्रफुल्ल  आयोग का  प्रतिवेदन  (2&&o)  ।

 दिनांक  ७  Rego  का
 सरकारी  संकल्प  संख्या  ५३

 ग्राम  ६०  |

 दिनांक  ७  RRO  की  अधिसूचना  संख्या  ५३  (  2 )-zto  श्रार०/६०।

 ऊपर  (7)  शर  में  उल्लिखित  दस्तावेजों  की  एक-एक  प्रति

 उक्त  उप-धारा में  नियत  अवधि के  अन्दर  सभा  पटल  पर  क्यों  नहीं  रखी  जा

 सकी  इसके  कारण  बताने  वाला  विवरण  ।  में  रखी  गयी  ।

 देखिये  संख्या  एल  २४०३,  २४०४,  २४०५  wie

 R¥og/go]

 कर्मचारी
 भविष्य  निधि  योजना  तथा

 औद्योगिक
 विवाद  नियमों में  संशोधन

 far  उपमंत्री  आबिद  में  निम्नलिखित  पत्रो ंको  सभा  पटल  पर  रखता

 हूं
 ।

 (१)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  ReXR  की  धारा
 ७

 की  उप-धारा  (२)

 के  भ्रन्तर्गत  दिनांक  २४  १९६०  की  अधिसूचना संख्या  जी०  एस०  शिकार

 ११२२  में
 प्रकाशित  कर्मचारी  भविष्य  निधि  REqO

 की  एक  प्रति ।

 (२)  औद्योगिक  विवाद  १९४७  की  घारा  ३८  की  उप-घारा  (४)  के

 श्रषिसूचना  संख्या  जी०  एस०
 कार

 ct
 टि  gy  ;

 १९६०  की

 मूल  अंग्रेजी  में

 1287(Ai)



 a5
 विधेयकों  पर  राष्ट्र  पति  की  श्रुति  १४  १६६०

 [ot  अबीद

 १२२०  में  प्रकाशित  औद्योगिक  विवाद  संशोधन  १९६६०

 की
 एक  प्रति  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिये  संख्या  क्रमशः  एल  टी--

 कौर  B¥X0/Ko]

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  नियमों  में  संशोधन

 उपमंत्री  go  शे०  :  (१)  मैं  विस्थापित  व्यक्ति

 तथा  १९४४  की  धारा
 ४०

 की  उप-धारा  (३)  के  अ्रत्तर्गत

 विस्थापित  व्यक्ति
 तथा  Quy H He AK में  कुछ  ate

 संशोधन

 करने
 वाली  दिनांक  ३०  १९६०  की  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  राज

 aa
 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (२)  में  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  १९४५४ की  धारा

 ४०  की  उप-धारा  (३)  के  भ्रन्तगंत  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास )

 ee  में  कुछ  प्रौढ़  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  १०  RERO

 की  अ्रधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  झर ०  १९५७ की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता हूं
 ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  क्रमशः  एल  F—— 23 EI  शौर

 R¥ou/go]

 बचाव  केन्द्र  समिति का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 fore  श्र  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ना०  fa)
 :

 मैं  बचाव
 केन्द्र

 धनबाद के  वर्ष  QENE—fo FH के  वार्षिक  प्रतिवेदन की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 हूँ  ।  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल  टी--२४०६/६०]

 ny

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति

 :
 में

 गत
 सत्र

 में  dag  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  पारित  तथा  ५.  ERO

 को  लोक  सभा  में  दी  गई  भ्रान्ति  सूचना  के  बाद  राष्ट्रपति  द्वारा  अ्रनुमति  प्राप्त  निम्नलिखित  विधेयकों

 को  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (१)  कराधान  विधियां  १९६०

 (२)  विधियों  संख्या ४  2&Ko

 (३)  विनियोग
 ३)  १९६६०

 (४)  औषधि  EKO

 (५)  विनियोग
 ४  )  १९६०

 (६)  केन्द्रीय  उत्पादन
 शुल्क  इकाइयों में  परिवर्तन  )

 Req o

 (७)  दिल्‍ली  प्राथमिक  शिक्षा  Rego

 (८)  सीमा  शुल्क  तथा  उपकर
 (st  इकाइयों

 में  १९६०

 मूर  अंग्रेजी
 में



 सिन्धु  पानी  सध  RE
 २३  १८८३  )

 २.  मैं गत  सत्र  में  संसद्‌  की  दोनों  सभाओं  दवारा  पारित  तथा
 ५

 १९६६०

 को  लोक-सभा  में  दी  गई  अन्तिम  सूचना  के  बाद  राष्ट्रपति द्वारा  अनुमति  प्राप्त  निम्नलिखित

 विधेयक
 =

 |  की  राज्य-सभा  के  सचिव  द्वारा  विधिवत  प्रमाणित  रूप  में  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  ।

 बैंकिग  समवाय  )  ReKo

 दिल्‍ली  जोत  सीमा  )  १९६०

 त्रिपुरा  नगरपालिका  विधि  Rego

 अ्रन्तर्राष्ट्रीव-विकास  संस्था  उन्मुक्तियां  तथा

 ERO

 मनीपुर  भू-राजस्व  तथा  भूमि  सुधार  १९६०

 बागान  श्रमिक  Rego

 बैंकिंग  समवाय  ERO

 बाठ  तथा  माप  के  प्रमाप  )  REqO

 .  भारतीय  कार्मिक  संघ  )  १९६६०

 १०  त्रिपुरा  भू-राजस्व  तथा  भूमि  सुधार  ReKo

 सिन्ध  पानी  सन्धि

 fleas  कौर  विद्युत  मंत्री  मुहम्मद  २  R&Ro

 को  मैंने  सभा  को  शभ्राइववासन दिया  था  कि  उन  दिनों  वाशिंगटन  में  सिन्धु  पानी  सम्बन्धी

 जो  चर्चा  चल  रही थी  उसके  पुरे  होते ही  मैं  एक  ate  वक्तव्य  दूंगा  |

 में  समाप्त हो  गई  थी  झ्र  बाद  में  तैयार  किये  गये  करार  के  प्ररूप  की  दोनों  देशों  की  सरकारों ने

 समथेन  कर  दिया था  ॥

 अध्यक्ष  महोदय :  वक्तव्य  बहुत  बड़ा  है  तो  माननीय  सदस्य  इसे  सभा  पटल  पर

 रख  दें  ।

 हाफ़िज  मुहम्मद  इब्राहीम  में  इसे  सभा  पटल  पर  रखता  परिशिष्ट  १,

 झनुबन्च  संख्या  १५]  |

 fat  wae  मेहता  :
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सन्धि  की  वर्तमान

 स्थिति कया  है  ?  क्या
 उसका  अनुसमर्थन हो  वह  लागू  हो  गई  है

 ?

 fot  जवाहरलाल नेहरू  :  उसका  भ्र तु समर्थन  सरकार  द्वारा  किया  जा  चुका  है  ।

 श्री  ate  मेहता  :  तब  में  एक  औचित्य  प्रश्न  उठाना  चाहता  इस  सन्धि में  कतिपय

 वित्तीय  अन्तग्रस्ततायें हैं  अरत: मैं समझता हूं मैं  समझता  हूं  कि  सरकार को  उसके  संबंध  में  अंतिम  frig  करने

 का  अधिकार नहीं  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निणंय  दिया  है  कि  राज्यक्षेत्र  के  हस्तान्तरण  के

 het
 समय  संसद्‌ से  परामर्श  झ्र/वश्यक है  ।  मेरा  विचार  है  कि  नदियों  के  पानी

 के  सम्बन्ध

 pyar  aia  में



 १५0  सिधु  सन्धि  १४  ZEQO

 [et |

 में  भी  वैसा  किया  जाना  झ्रावश्यक  है  क्योंकि  पानी  देश  के  प्रमुख  संसाधनों  में  भ्राता  है  ।

 यदि इस  सन्धि  का  शझ्रनुसभथन  सरकार  द्वारा  किया  जा  चुका  है  तो  फिर  सभा  में  उसके  पेश  किए

 जाने  का  क्या  रह  जाता  है
 ?  यह  सभा  की  वित्तीय  शक्तियों का  अपहरण  है  ब्रिटेन  में

 सन्धि  करने की  शक्ति तो  को  प्राप्त  है  परन्तु  जहां  कहीं  वित्तीय  प्रश्न  होता  है  उसके

 सम्बन्ध  में  अ्नुसमथेन  संसद्‌  ही  करती  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  सरकार  इस  प्रकार की  सन्धि

 का  अनुसमर्थन  नहीं  कर  सकती  है  |

 मंत्री  wo  Fo  मेरा  निवेदन है  कि  वित्तीय  विनियोग का  प्रदान  सर्वथा

 भिन्न  मामला है  ।  यह  सभी  जानते  हैं  कि  समस्त  विनियोगों  के  लिए  संसद्‌  की  मंजूरी  लेनी  पड़ती

 है
 पर

 मुझे  इसमें तनिक  भी  संदेह  नहीं  है
 कि

 संबंधित  मंत्रालय  इस  धन  की  आवश्यकता  के  समय  संसद्‌
 के  समक्ष  विनियोग का  प्रस्ताव  पेश  परन्तु  उसका  करार  के  अनुसमर्थन के  प्रदान  से  कोई

 सम्बन्ध नहीं  हैं  ।

 श्री  watts  मेहता
 :

 ऐसा  नहीं  है  afr के  apse  ४  में  यह  कहा  गया है
 कि

 ६२,०६०,०००  पौंड  cele  का  भुगतान  दस  बराबर  feed  में  प्रति  वर्ष  पहली  नवम्बर को  किया

 जाएगा  ।  इनमे ंसे  पहली  किश्त  १  R&qo  को  झ्रथवा यदि  उसे  तारीख  तक  सन्धि  लागू

 न  हुई  हो  तो  उसके  लागू  होने  के  एक  महीने  के  प्रकार  किया  जाना  था  ।  अब  वहू  सन्धि  लागू  हों

 गई  है  प्रौढ़  हमारा  देश  इस  धन  के  भुगतान के  लिये  वचनबद्ध  हो  गया  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  संसद ्

 की  अनुमति  प्राप्त  किए  बिना  सरकार  इस  प्रकार  का  वचन  नहीं  दे  सकती  है  ।  सभा  को  इस  विषय

 पर  विचार  करना  चाहिये  |

 श्री  नाथ पाई  मैं  इस  सम्बन्ध  में  आपका  ध्यान  संविधान के  श्रतुच्छेद  RXR

 की  कौर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  जिसमें  यह  कहा  गया  ह  कि  अध्याय  के  पूर्वगामी  उपबन्धों

 में  किसी  बात  के  होते  हुए  भी  संसद्‌  को  किसी  wea  देश  या  देशों  के  साथ  की  हुई  किसी  करार  AT

 प्र भि समय  किसी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  sear  या  अन्य  निकाय  में  किए  गए  किसी  विनिश्चय

 के  परिपालन
 के  लिये  भारत  के  सम्पूर्ण  राज्यक्षेत्र या  उसके  किसी  भाग  के  लिए  कोई  विधि  बनाने

 की  शक्ति है  ।”  इसलिये  मैं  समझता  हूं  कि  सभा  को  इस  मामले  में  विचार  करने  का  अधिकार  हैं

 fama  महोदय  :  जहां  तक  इस  मामले का  सम्बन्ध है  सन्धि  करने  का  उपबन्ध  सूची  १

 के  चौदहवें  पद  में  है  ।  उसमें कहा  गया  है  :

 विदेशों  से  सन्धि  ate  करार  करना  तथा  विदेशों  से  की  गई  करारों  शौर

 समयों  की  arate  ी

 अनुच्छेद  २५३  तो  सक्षम  उपबन्ध  सन्धि  करने  का  मूल  अधिकार  सरकार  को

 ही  प्राप्त  वह  चाहेतो  संसद  का  झ्रतुसमथेन  प्राप्त  करने  के  लिए
 किसी

 सन्धि  को  पेश  कर  सकती

 हे  परन्तु वह  वैसा  करने  के  लिये  बाध्य  नहीं  है  ।  जब  इससे  संबंधित  मांग  पेश  की  जायगी  तब
 माननीय

 सदस्य  उसे  rae  अस्वीकृत  कर  सकते  हैं  तथा  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  को  पद  छोड़ना  होगा  |

 परन्तु  हम  उन  शक्तियों  को  नहीं  छीन  सकते  जो  सरकार  को  संविधान  के  सन्त गत  प्राप्त  हैं  ।  ब्रिटेन

 में  भी  ऐसा  ही  है  कि  सन्धियाँ  प्रनुसम्थेन  हेतु  संसद  में  नहीं  पेदा  की  जाती  है  जब  तक  कि

 सरकार  स्वयं  वैसा  न  चाहे  |  त  इसमें  कोई  औचित्य  yer  नहीं  है  ।  जब  सभा  में  गांग  Yar

 की  जाएगी तब  माननीय  सदस्य  अपने  मत  व्यक्त कर  सकते  हैं  |

 मूल  wash  में
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 fot  उदोक  मेहता  :  सन्धि  के  झनुसमथंन  के  ्  हमारे  लिए  उसको  स्वीकृति  प्रदान

 करने  के  भ्र ति रिक्त रह  ही  क्या  जाता है  ?

 पभ्रध्यक्ष  महोदय  :.  यदि  माननीय  सदस्य  सरकार  का  समर्थन  नहीं  करते  हैं  तो  बे  जानते

 हैं  कि  उन्हें  बया  करना  चाहिए  |  सरकार के  लिए  सन्धियाँ को  सभा  में  पेश  करना  अत्यावश्यक

 नहीं  है  जब  तक  कि  संधि  में  ही  वैसा  करने  के  लिए  न  कहा  गया  इसलिए में  इस

 औचित्य  प्रशन  को  ठीक  नहीं  समझता  हूं  ।

 pad  में
 एक  wear  wea  उपस्थित  करना  चाहता  हुं

 ।  भ्रनुच्छेद  २४६१)

 में  यह  कहा  गया  है  कि  (2)  ae  (३)  में  किसी  बात  के  होते  हुए  भी  सद्य  को  सप्तम

 saga  की  सूची  (१)  में  प्रणीत  विषयों  में  से  किसी  के  बारे  में  विधि  बनाने
 की  अनय

 wea  fv  में  समझता  हं  कि  संसद  की  इन  शक्तियों  का  अपहरण  किया  जा  रहा

 हम  संघ  रार कार  की  सन्धि  करने  की  शक्ति  को  तो  स्वीकार  करते  हैं  परन्तु  हमारा  विचार

 है  कि  उसे  क्रियान्वित  करने  के  पूर्व  संसद  से  परामर्श  किया  जाना  चाहिए  ।

 fet  नौशीर  भरुचा
 :

 मेरा  निवेदन है  कि  श्री  अशोक  मेहता  द्वारा  उठाए  गए  औचित्य

 प्रदान  में  दो  बातों  का  संकेत  किया  गया  है  ।  जहां  तक  सन्धि  करते  का  प्रश्न है  हम  यह  स्वीकार

 करते  हैं  कि  उसका  अधिकार  सरकार को  प्राप्त  ह ै।  परन्तु  जिस  बात  पर  हमें  आपत्ति  है

 वह  है  भारत  की  संचित  लांघी  में  से  भुगतान  ।  अनुच्छेद  २६६  (2)  सें  यह  कहा  गया  है  कि

 के  या  राज्य  की  संचित  निधि  में  से  कोई  धन  विधि  की  अनुकूला  से  aa  इस

 संविधान  में  समन्वित  प्रयोजनों  शौर  रीति  से  sae  चीनीयुक्त  नहीं  किए  जायेंगे  8.0  शरत

 यदि  सरक  ६  संसद  के  समक्ष  अनुपूरक  मांग  पेशा  करके  उसकी  मंजूरी  प्राप्त  करने  के  पूर्व  भुगतान

 करती  है  ती  वहू  ग्रनुच्छंद  २६६३)  का  उल्लंघन  करना  होगा  |

 अध्यक्ष  महोदय :  मैं  कह  चुका  हूं  कि  जहां  तक  संधि  करते  का  मामल  है  इसमें
 9

 कोई  अनपाय  प्रत  नहीं  है  क्योंकि  सूची  ६  के  पद  १४  के  अ्न्तगंत  सरकार  को  संध  करने

 उसे  क्रियान्वित  करने  का  झिझककर  प्राप्त  है  ।  श्री  नाशिर  भरूच  ने  भो  इसे  स्वीकार  किया

 जटी  तक  धन  के  भुगतान  कर  प्रदान  है  चूंकि  अभी  कोई  अनुपूरक  मांग  नहीं  पेदा  की

 गई  है  इसलिए  उसके  संबंध  में  अभी  कुठ  नहीं  कहा  जा  सकता  ।

 fat  an  राज  fag  उच्च्तम  न्यायालय  के  निर्णय  में  बेरुबाड़ी  के

 संबंध

 farm  महोदय :  वेरुनडी  कर  उल्लेख  यहां  att  है  ।  वह  राज्य  क्षेत्र  के

 कतरण  का  मला  था  जो  सर्वथा  मिन  wet  है

 fet  नाथपाई  :  क्या  इस  सन्ध के  संबंध में  सभा  में  चर्चा  करने  का  अवसर  मिलेगा ?

 यह  पके  eat  विषय है  इसलिए  उसके  संबंध  भें  चर्चा  होनी  मैं  आशा  करता

 हूं  कि  नव, पर नि हैं  के  नेता  विरोधी  पक्ष  की  इस  सांग  को  स्वीकार  करेंग े।

 महोदय
 :

 मुझे  बडा  श्राइचयं  हो  रहा  है  इस  बात  माननीय  सदस्य

 यम  जानते  हैं  ।  यदि  वह  इस  विष्य  पर  wat  चाहते  हैं  तो  उसके  लिए  नियमों

 में  उपस्थ ष्  पहले  सानिया  संदर्भ  इत  वक्तव्य  को  पढ़ें  ale  फिर  नियमानुसार  प्रस्ताव

 पेशा  करें

 मूल  भंप्रेजी
 में



 ७२  १४  2e&ce

 विशेषाधिकार  समिति  का  प्रतिवेदन

 सरदार  हुक्म  सिह  में  प्रस्ताव  करता हूं  :

 धीरेन्द्र  भौमिक  द्वारा  एक  पुस्तिका में  अध्यक्ष  कौर  सभा  पर  किए  गए  कथित

 आक्षेपों  के  बारे  में  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  पर  विशेषाधिकार  समिति  का

 वेदन  पेश  करने  का  समय  २३  १९६०  तक  बढ़ा  दिया  जायें  गैप

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  ।

 ee

 मोटर  परिवहन  कर्मचारी  विधेयक  संबंधी  संयत  समिति  का  प्रतिवेदन

 मूलचन्द  दुबे  :  मेँ  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 मोटर  परिवहन  कर्मचारी  <&Go  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  का

 प्रतिवेदन  tar  करने  के  लिए  नियत  समय  ४५  REKO  तक  बढ़ा  दिया

 जाये  पी

 श्री  तंगामणि  यह  विधेयक
 तो

 बहुत  छोटा  फिर  इसके  लिए  समय

 कयों  बढ़ाना  चाहिये  |

 feat  मूलचन्द हकूक  विधेयक  की  खंडवार  चर्चा  समाप्त  हो  गई  है  ।
 एक  छोटी सी

 बात  शेष  रह  गई  है  जो  राज्य  सभा  का  सत्र  न  होने  के  कारण  रह  गई  राज्य  सभा  FT

 सत्र  बुलाने  में  काफी  खर्चा  होगा  खर्चा  बचाने  के  लिये  समय  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 prea  महोदय
 :  प्रश्न  यह

 मोटर  परिवहन  कर्मचारी  १९६०,  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन

 पेश  करने के  लिये  नियत  समय  ५  REGO  तक  बढ़ा  दिया  थी जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 महेन्द्र  प्रताप  सिंह  जायदाद  विधेयक

 मंत्री  गो०
 To

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 महेन्द्र  प्रताप  सिह  जायदाद  १९२३  के  निरसन  तथा  प्रासंगिक  मामलों

 के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी
 जाये  ।'

 महोदय
 :  प्रदान यह  है

 कि
 महेन्द्र  प्रताप  सिंह  जायदाद  १९२३  के  निरसन  तथा  प्रासंगिक  मामलों

 के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी
 जाये  पी

 गो०  ब०  पन्त  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हुं  ।

 शਂ  विा  एं  एएए  एए  एट  श

 yar  wat  में



 ७ २३  १८८२  )

 महोदय  पीठ/सीन

 मोट  रगाड़ी  संशोधन
 )

 विधायक

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज
 :

 में
 प्रस्ताव  करता

 मोटरगाड़ी  PERE  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  ै

 मीट्रिक  प्रणाली  चालू  करने  के  fasta  के  श्रनुसार मोटर परिवहन मोटर  परिवहन  उद्योग  में  भी  मीट्रिक

 इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रभावी  तिथि  १ इकाइयां  चालू  करने  का  विचार  किया  गया

 १९६१  रखने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 नौपरिवहन  तथा  कुछ  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुल्क  तथा  डाक

 अर  तार  विभाग  या  तो  मीट्रिक  प्रणाली  भ्रंगीकार  कर  चुके  हैं  या  करने  जा  रहे  हैं  ।  स्पष्ट

 है  कि  भार  तथा  की  दो  प्रणालियां  व्यापार
 तथा

 उद्योग  राज्य  सरकारों  दोनों  के

 राज्य  सरकारों  के  लिए  दो  विभिन्न  उद्योगों लिए ही  भ्र सुविधा  तथा  कठिनाइयां  उत्पन्न  करेंगी  ।

 अथवा  वाणिज्यिक  संगठनों  में  दोनों  प्रणालियों को  लागू  करना  कठिन  होगा  ।  इसलिए

 मोटर  परिवहन  उद्योग  में  मीट्रिक  प्रणाली  को  अपनाने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 इस  संबंध  में  मोटर  गाड़ी  अधिनियम में  किए  गए  भार  तथा  माप  के  समस्त  निर्देशों

 को  मीट्रिक  प्रणाली  में  परिवतित  करना  है  ।  भार  तथा  माप  की  विंमान  इकाइयों  के

 उदाहरण बिल्कुल  सही  पर्याय  अंगीकार  करना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  वे  पूर्णांक  नहीं  होंगे  ।

 के  लिए  मोटरगाड़ी  प्रीमियम की  धारा  (8)  के  अन्तर्गत  मोटरगाड़ी  की  व्याख्या  में  कहा

 गया  है  गाड़ी  जिसका  भार  १८०००  पौंड  से  भ्रमित
 न

 हो  ।”  नए  बाटों  में  यह  भार

 ८१६४,  ६६३२  किलोग्राम होगा  ।  इसलिए  उसे  पूर्णांक  में  रखना  होगा  ।  परन्तु  भार  तथा  माप

 प्रतिमान  FeUS  के  अंतगर्त  पूर्णक  बनाना  संभव  नहीं  है  शौर  वैसा  मोटरगाड़ी

 अधिनियम  में  संशोधन  द्वारा  ही  किया  जा  सकता  इसीलिए  यह  विधेयक  लाया  गया

 मोटरगाड़ी विधान  सहवर्ती  सूची  में  शौर  उसके  श्रन्तगंत  संबंधित  राज्य  सरकारों

 द्वारा  नियम  बनाए  गए  इसलिए  राज्य  सरकारों  को  भी  इस  परिवर्तन  के  लिए  आवश्यक

 कदम  उठाने  उन्हें  वैसा  करने  के  लिए  कहा  जा  चुका  है  कौर  मुझे  विश्वास  है  कि
 q  कालान्तर  में  श्रावस्ती  कदम  उठायेंगी  |

 जहां  तक  इकाइयों  के  वास्तविक  परिवर्तन  का  संबंध  एक  age  परिवहन  सम्बन्धी

 प्रविधिक  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  जिसमें
 राज्यों  के  वरिष्ठ  अधिकारी  तथा  केन्द्रीय  परिवहन

 तथा  वाणिज्य  तथा  उद्योग  एवं  प्रतिरक्षा  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधि  उसने  विभिन्न

 धाराओं  के  संबंध  में  विस्तृत  छानबीन  की  है  कौर  उसके  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  परिणामਂ

 स्वरूप  अनेक  संशोधन  उपस्थित  किए  गए  हैं  ।

 स्पष्ट  है  कि  इस  परिवर्तन  के  लिए  कुछ  संक्रमण  अवधि  रखनी  होगी  जिसमें  दोनों  प्रणालियाँ

 चालू  रहेंगी  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए
 एक  at  का  समय

 किया  गया

 भ्रंग्रेज़ी
 में



 ४  मोटरगाड़ी  विधेयक  १४  १९६६०

 थ्रीਂ  राज

 भार  तथा  मापों  के  संबंध  में  समस्त  देश  के  उद्योगों  तथा  वाणिज्यिक  संगठनों  के  लिए जो  नीति

 की  जा  चुकी  है  उसके  झ्र नस रथ  में  यह  विधेयक  अत्यन्त  आव  शर में  प्राशि

 करता हूं  कि  सभा  उसे  स्वीकृति  प्रदान  करेगी ।

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 fat  प्रभात  कार
 मैं  इस  विधेयक का  समर्थन  करता  हूं

 ।  इस  संबंध में

 में  केवल  एक  बात  की  ध्यान  श्रावित  करना  चाहता  हुं  ।  उद्देश्यों  तथा  कारणों
 के  विवरण

 में  यह  कहा  गया  है  कि  राज्य  सरकारों  के  लिए  व्यापार  तथा  परिवहन  के  लिए  भिन्न  faa

 भार  तथा  माप  प्रणालियां  रखना  HST  होगा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  जब  हम  मीट्रिक  प्रणाली

 अपना  लें  तो  स्कूलों  में  केवल  मीट्रिक  प्रणाली  ही  पढ़ाई  जाये  ताकि  जज  वे  बच्चे  बड़े  हों  तो  उन्हें

 [2-2  या दीदी  पप्) [ह  ह  क्षेत्र  में  मीट्रिक  प्रणाली  अपनाने  सरलता  हो  ।  इस  प्रण ली  की  उपयोगिता  सभी

 लोग  स्वीकार करते  हैं  ।  परन्तु नई  होने  के  कारण  अभी  शिक्षित वर्ग  भी  उससे  परिचित  नहीं

 है  इसलिए  नए  dat  को  तरह  उसको  प्रंगीकार  करने  में  भी  प्रारम्भ  में  कठिनाई  होगी ।  हमें

 मीट्रिक  प्रणाली  के  संबंध  भें  अनेक  पचे  दिए  गए  हैं  फिर  भी  हम  उसे  ठीक  तरह  नहीं  समझ

 सके  हैं  फिर  जनसाधारण को  व्या  बात  है  ।  इसलिए  दिक्षा  पद्धति  में  नए  भार  मापों

 का  शीघ्र  अपनाया जाने जाना  झा वस् यक  है  ।  इन  शब्दों के  साथ  में  इस  विधेयक  का  समान

 करती  ह ुं  क्योंकि  उसके  पीछे
 जो

 सिद्धान्त  है  वह  तो  बहुत  पहले  स्वीकार  किया  जा  चुका  हू
 ॥

 श्री  नादिर  weat  qa aਂ  :  चिया  की  अनुसूची  मोटरगाड़ियों  की

 रफ्तार से  संबंध  रखती है  ।  इस  में  zea मोटरगाड़ियों  शौर  मोटर  साइकिलों  की  रफ्तार नहीं  दी

 गई  है
 !  इस  संबंध  में  मेरा  सुझाव  यह

 है  कि  उन ७
 केਂ  लिये अधिकतम  ३४ था  ४०  मील  की  चाल  रखी

 जाय  ।  किलोमीटर  में  यह  दूरी  लगभग  ६५  किलोमीटर  के  बराबर  होगी  ।  यह  इसी  समय

 किया  जा  सकता  है  |

 शी  राज  बहादुर
 :  विरोधी

 पक्ष  के
 aver

 ने  यह  सुझाव  दिया  है
 कि  इस  नई  पद्धति  के  संबंध

 में  उचित fi दक्षा दी  जानी  चाहिये जिस  से  ea  हमारे  छोडे  wie  झपरिपक्क  बच्चों  को  इंस  की

 नाइयों  प्रनभव च्े
 न

 हों  ।
 में

 उन  से  सहमत  हूं  ।
 तथापि यह  सलाह  क्षा

 मंत्रालय
 को  दी

 जानी  चाहियें  ।

 मेरे  विचार  से  व्र  इस  सम्बन्ध में  जागरूक हैं  वा बालकों
 को

 इस  पीते  के  सम्बन्ध  में
 कोई  कठिनाई

 अनुभव  नहीं  होगी  क्योंकि  वे  इस
 ie

 भें Nw se BY  बढ़  हमारे  लिये  कुछ  कठिनाई  हो  सकती

 क्योंकि  हमारी  शिक्षा  समाप्त  डो  चकी है  |  टमारा  दिमाग  एक  पिटी  हुई  लीक  पर  काम  4.0

 और
 इस

 लीक
 से  बाहर

 निकलना  हर  कठिन
 है

 ।  a  हमारे  लिये  उस  लीक  ये  बाहर  निकलना

 areas  है  जिस  से  कि  हम  इस  परिवर्तन  के  लिये  अपने  को  तैयार  कौर  शिक्षित  कर  सकें  |

 श्री
 भषूचा द्वारा उठापे

 द्वारा  उठाये
 गय

 प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  यह  है
 कि

 इस
 विधायक  का  geez

 बहुत  सोमित  है  ।  इत  के  द्वारा  मोटरगाड़ी  अधिनियम  में  मीलों  के  स्थान  पर  मीट्रिक  प्रणाली  रखने

 की
 की  गई  है

 ।
 तथापि  उ०  के  सुझाव  की  उपयोगिता  से  इन्कार  नहीं  किया

 जा  सकता है

 निःसन्देह इस  की  जांच  की  जा  सकती  है  तथापि  ait  इसी  स्थान  पर  ऐसा  करना  संभव  नहीं  होगा ।

 म॑  नहीं  जानता  की  हल्की  मोटरगाड़ियों  घौर  मोटर  साइकिलों  के  लिये  रफ्तार  की  अधिकम  सीसा

 एएओ  आब

 मूल  में
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 wat  निश्चित  नहीं  की  गई  है  ।  शायद  वे  इस  से  अधिक  रफ्तार  से  नहीं  भाग  सकती  होंगी  ।  इसलिये

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रीतम  सीमा  विहित  नहीं  की  इसे  उस  समय  शामिल  किया  जा  सकता

 है  जब  इस  अ्रधिनियम  में  व्यापक  संशोधन  किया  जाय  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ग्  मोटरगाड़ी  अधिनियम  PERE  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया
 जाये

 ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंडों  के  संबंघ  में  कोई  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  किये  गये  में  सभी

 खंडों को  एक  साध  मत asia es
 के  लिये  रखता  हूं  ।  प्रश्न यह  है  :

 खंड  २  खंड  १,  अधिनियमन  सूत्र झपो र  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  रंग

 बने  मै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा ॥

 खंड २  से  १०,  खंड  १,  अधिनियमन  सुत्र  घरो  विधेयक  का  नाम  विधेयक  सें  जोड़  दिये
 ।

 fol  राज  में  प्रस्ताव  करता हूं
 कि  विधेयक  पारित  किया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :
 प्रश्न रह  है

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 ocr

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  विधेयक

 उपमंत्री  afer  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 os
 कि  कर्मचारी  भविष्य  अघिनियम  १९४२  में  अप्रैल  संशोधन  नवल  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  ही
 र

 मुख्य  ग्रधिनियस  के  अधीन  ७७२६  संस्थानों
 में  काम  करने  वाले  २८  लाख  श्रमिक श्र

 यह  श्रम  नफ़स  उन  उपक्रमों  में  लागू  है  जिन  में  कम  ये  रूम  ५०  श्रमिक  काम  करते  केवल  aT

 पत्र  संस्था  के  लिये  यह  संख्या  घटा  २०  कर  दी  गई  है  |  इस  उदेश्य  से  कि  छोटे  उ  कमों  में

 काम  करने  जाले  कमं  चारी  बड़े  उपक्रमों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की  तरह  लाभ  उठा

 यह  सामान्य  नियम  बना  दिया  गया
 है

 कि  यह  शि
 एम

 उन  संस्थानों  में  थी  लागू  हो  जायेगा  जहां

 कम  से  कम  २०  कर्मचारी  काम  करते  हैं  ।

 स  विनियम
 की  क्रियान्विति  से  यह  ज्ञात  हुए  है  कि  दायित्व  से  बचने  के  लिये

 कामना
 at  की

 संख्या
 को

 विहित  न्यूनतम  संख्या  से  कम  करने  के
 ननकन नाल *< ह५1

 किये  जाते  हैं  ।  हमने Q  यह  व्यवस्था  की  है  कि

 7
 4

 विस «  ii one al  Cee  arr  oot

 rr ग  -  -

 स्थापन  को  स्थिति  में  तब  तक  कोई  सत्र  नहीं  2.0  गा  जब
 तक

 I?  नहं  नास  करने  वाले

 मूल
 भरंग्रेजी

 में
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 आबिद  चली

 चोरियों  की  संख्या  घट  कर  १५  से  कम  नहीं हो  जाती  यही  संख्या  एक  वर्ष  से  झ्रघिक  समय

 तक  स्थिर  रहती  है  ।

 विधेयक  में  एक  अन्य  व्यवस्था  यह  की  गई  है  कि  विधेयक  के  प्रयोजनों  के  लिये  संस्थापन  की

 उसी  स्थान  या  विभिन्न  स्थानों  पर  स्थित  दाखिलों  को  एक  संस्थापन  जायगा  ।

 इस  का  यह  फल  होगा  कि  यदि  किसी  विशेष  विभाग  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की  संख्या

 विहित  संख्या  से  कम  भी  तो  भी  यदि  सभी  विभागों  a  शाखाओं  में  काम  करने  वाले  तमंचा  रियों

 की  संख्या  २०  से  अ्रघिक  होगी  तो  उन्हें  इस  अधिनियम  के  अधीन  लाभ  प्राप्त  करने  का  अधिकार

 होगा |

 सामयिक  उपक्रमों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  भी  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  से  लाभ  होगा  |

 चीनी  उद्योगों  में  श्रमिकों  को  काम  न  होने  पर  भी  काम  में  लगे  रहने  का  भत्ता  मिलता  है  ।  भविष्य

 fafa  के  अंशदान  का  हिसाब  लगाते  समय  चीनी  उद्योग  या  ऐसे  ही  seer  उपक्रमों  में  मिलने  वाले  इन

 भत्तों  को  भी  शामिल  किया  जायेगा  ।

 अ्रधघिनियम  की  सीमा  को  व्यापक  बनाते  समय  हम  ने  यह  अनुभव  विया  है  कि  सहकारी

 गृह  उद्योगों  श्र  छोटे  उद्योगों  को  विशेष  रियायत  मिलनी  चाहिये ।  एसी  सहकारी

 समितियों
 को  छूट  दे  दी  गई  है  जोकि  बिना  किसी  शक्ति

 की
 सहायता  से  काम  करती  हें  जिन  में

 ५०  व्यक्तियों  से  कम  कर्मचारी  काम  करते  हैं  ।  ऐसे  छोटे  या  गृह  उद्योगों  को  जिन  में  २०  से  ५०  व्यक्ति

 तक
 काम  करते  हैं  उन्हें  तीन  वर्ष  के  स्थान  पर  ५  वर्ष

 की
 प्रविधि  के  लिये  छूट  दे

 दी
 गई  है

 ।

 इस  छोटे  विधायक  का  उद्देश्य  केवल  इतना  है
 कि

 छोटे  उपक्रमों  में  काम  करने  वाले  तमंचा  रियों
 को  भी  पद निवृत्ति  के  लाभ  मिल  सकें  तथा  साथ  साथ  सहकारी  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  कुछ

 छूट  भी  मिल  सके
 ।

 में  सभा  से  सिफारिश  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये
 ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 कया  श्री  नलदुर्गकर  अपना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं
 ?

 श्री  नलवुर्गेकर  :  में  प्रस्ताव करता  हूँ  :

 विधेयक
 पर  ३१  जनवरी  १९६१  तक  राय  जानने  के  लिये  उसे  परीक्षित  किया

 जाय
 bal  ह

 1 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुए  ।

 श्री स०
 स०  बनर्जी  :  म  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  तथापि  मेरे  विचार  से

 यदि  इस  के  स्थान  पर  दूसरा  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाता  जिस  में  भविष्य  निधि  का  अनुपात  ६१.

 प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  s'/,  प्रतिशत  कर  दिया  जाता  तो  भ्रमित  अच्छा था  ।  सरकार  इस

 सिद्धान्त  से  सहमत  हो  चुकी  है  तथापि  वह  ait  तक  नियोजकों  को  इस  बात  से  सहमत  नहीं  कर

 सकी t

 सहकारी  समितियों  are  छोटे  पैमाने के  उद्योगों को  इस  दायित्व  से  छूट  दी  गई  है  |
 बिचार

 से  यह  उचित  नहीं  क्योंकि

 भविष्य
 निधि  ही  एक  ऐसी  राशि  है  जो

 in

 मल  अंग्रेजी  में
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 पश्चात्  प्राप्त  होती  है  छह  नीति  भी  उपक्रम  के  कमेंट्री  को  इस  के  लाभ  से  वंचित  करना  ठीक

 नहीं  है  ।  मैं  जानता  हूं  कि  कई  सहकारी  समितियां  लाभ  कमा  रही  हैं  प्रौढ़  वे  इस  योग्य  हैं  कि  वे  अपने

 कर्मचारियों  को  भविष्य  निधि  में  म्रंशदान  दे  सकें  में  सरकार  से  यह  जानना  चाहता

 कारी  समितियों  को  यह  छूट  उन  के  अनुरोध  पर  दी  गई  है  या  स्वय  सरकार  ने  ही  प्रदान  की  है  ।  मेरे

 विचार  से  इस  सुझाव  पर  विचार  किया  जाय  |

 में  इस  बात से  सहमत हूं  कि  यह  विधेयक  उन  उपक्रमों  में  भी  लागू  कर  दिया  गया  है  जहां  ५०  से

 कम  व्यक्ति  काम  करते  तथापि  मे  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 उन  उपक्रमों  से  बकाया  राशि  जमा

 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  जिन्होंने  पहिले  ही  इस  राशि  में  बहुत  सा  रुपया  चुकाना  है  ।

 मुझे  दुख  है  कि  अधिकांश  मिल  मालिक  न  केवल  भविष्य  निधि  के  भ्रंश  दान  अपितु  प्राय

 बिक्री  धन  कर  बिजली  कर  इत्यादि  का  भी  रुपया  नहीं  चुकाते  हैं  ।  मैँ  सरकार  से  जानना  चाहर ता  हूं

 कि  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 म  उपमंत्री  जी  से  यह  भी  निवेदन  करूंगा  कि  वह  भविष्य  निधि  नियमों  में  भी  संशोधन  करने

 पर
 विचार  करें

 ।
 में  ara  करता  हूं  कि  इस  से  तमंचा  रियों  को  राहत  मिलेगी  कौर  वे  इस  का  स्वागत

 करेंगे  ।

 श्री  नलदुर्गकर  :  मेरे  संशोधन का  उद्देश्य  यह  है  कि  विधेयक को  राय  जानने

 के  लिये  परिचालित  किया  जाय  ताकि  कर्मचारियों  ate  नियोजकों  को  इस  विधेयक  के  उपबन्धों

 का  सही  सही  पता  चल  सके  वे  इस  बात  का  निश्चय  कर  सकें  कि  इस  के  aaa में  कितनी

 कमी  या  वृद्धि  की  जानी  चाहिये  |

 मूल  विधेयक  2EXR  में  प्रस्तुत  किया  गया  था  की  धारा  १  में  यह  विहित  किया  गया

 है  कि  सरकार  एक  अधिसूचना  निकाल  कर  इस  भ्र धि नियम  को  ऐसे  किसी  भी  संस्थापन  में  लागू  कर

 सकती है  जहां  ५०  से  कम  व्यक्ति  काम  करते  हैं  ।  इस  प्रकार  मूल  भ्र घि नियम  के  अधीन  ही  सरकार

 को  यह  श्रधघिकार  प्राप्त  था  तथापि  इस  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  ।  wa  यह  उपबन्ध किया  जा

 रहा  है  यह  विधेयक  ऐसे  संस्थानों  में  लागू  किया  जायेगा  जहां  २०  व्यक्ति तक  काम  करते  हों  ।

 मेरे  संशोधन  का  तात्या  यह  है  कि  चोरियों  को  सही  स्थिति  का  पता  होना  चाहिये  तौर  सरकार

 को
 चाहिये

 कि
 वे  ऐसे  सभी  संस्थानों  में  जहां  २०  व्यक्ति  से  श्रमिक  काम  करते  हों  इसे  भूतलक्षी

 अ्रवधि से  लागू  करें  ।

 खंड  दो  में  नियोजक  को  यह  अधिकार  दिया  है  कि  वह  एक  वर्ष  च्  कर्मचारियों  की

 संख्या  घटा  कर  सरकार  को  इस  की  सुचना  दे  सकता  है  मेरे  विचार  से  यह  खंड  हानिकारक है  ।  इसे

 हटा  देना  चाहिये  ।

 खंड  ५  में  २०  से  भ्रमित  किन्तु  ५०  से  कम  कौर  ५०  से  अधिक  कर्मचारियों  वाले  संस्थानों  में

 विभेद  किया  गया  है  ।  यह  श्रतुचित  है  ।  उक्त  दो  प्रकार  के  उपक्रमों  में  किसी  प्रकार का  विभेद

 नहीं  feat  जाना  चाहिय े।

 यह  विधेयक
 उन

 उपक्रमों  पर  भी  भूतलक्षी  भ्र वधि  से  लागू  किया  जाना  चाहिये  जो  तीन  वर्ष

 पुर्व  स्थापित  हो  चुके  इस  से  की  बहुत  बड़ी  संख्या  को  लाभ  होगा  ।

 श्री  त  ब०  :
 में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं

 ।
 इस  से  श्रमिकों

 ि थ की  पुरानी  मांग  स्वीकार  की  गई  है  जिसे  कि  त्रितलीय  सम्मेलन  ने  भी  स्वीकार  कर  लिया  था
 ।
 करें

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 श्री  त०  zo

 चारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  अन्तर्गत  २८  लाख  कर्मचारियों  को  लाभ  पहुंचता  है  ।  सामाजिक

 सुरक्षा  की  दिशा  में  भारत  भ्र भी  झपने  प्रथम  चरण  में  है  इस  दृष्टि  से  भी  इस  विधान  का  स्वागत

 किया  जाना  चाहिये  ।  इस  में  यह  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  कि  यदि  किसी  संस्थान  में  २०  २०  से

 अधिक  कर्मचारी  होंगे  वहां  यह  अधिनियम  लागू  होगा  ।  कर्मचारियों  को  दिया  गया  यह  संरक्षण  बहुत

 ही  इसाघायोग्य  है  !  विधेयक  के  सभी  उपबंधों  में  समुचित  ढंग  से  सारी  बातों  की  व्यवस्था  की  गई  ।

 खंड  ४  का  में  विरोध  करता  हूं  ।  मल  अधिनियम  के  सरकार  को  अ्रधिकार  प्राप्त  है  कि

 वह  किसी
 भी

 संस्थापन  को  इस  अधिनियम
 के

 प्रभाव  से  मुक्त  कर  दे  ।  इस  में  यह  देखना  होगा

 यदि  किसी  संस्थापन  की  जिस  में  कि  २०  से  अधिक  कर्मचारी  काम  करते  हैं  ग्रांथिक  भ्र वस् था  भ्रमणी  नहीं

 तो  उसे  इस  अ्रघिनियम  से  छूट
 दी

 जा  सकेगी
 ।

 खंड
 ४
 मेरे मत  में  बिलकुल  अनावश्यक है  शौर

 ठाकुर  दास  भार्गव  पीठ/सीन

 इसे  विधेयक  से  निकाल  दिया  जाना  चाहिये  |  इस  से  लोग  अनुचित  लाभ  उठायेंगे  |  यह  पांच

 तीन  वर्षों
 की

 छूट  वाली  बात  भी  जंचती  नहीं
 ।

 इस  के  अतिरिक्त  मैं  इस  बात  पर  भी  जोर  देना  चाएता  हं  कि  सरकार  को  उस  २  करोड़  की

 राशि  को  नसरा  करने  की  दिशा  में  कार्यवाही  करनी  चाहिये  जोकि  नियोजकों  की  बकाया है  ।

 सरवर  को  oma  भविष्य  निधि  के  आयुक्त  द्वारा  प्रस्तुत  प्र स्थापनाओं  पर  यह  निर्णय  करना

 चाहिये  कि  भविष्य  निधि  का  भुगतान  नहीं  करना  एक  निरन्तर  भ्रपराध  माना  जायेगा  ।  इस  के  साथ

 ही  य
 ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  कि  यदि  किसी  संस्थापन  को  समाप्त  किया  तो  अरन्य ऋण

 दाताओं  के  म:काबले  में  भविष्य  निधि  की  राशि  को  सब  से  अधिक  प्राथमिकता  दी  जाय  ।

 में  इस
 बीत

 पर
 भी

 जोर  देना  चाहता  हूं  कि  कर्मचारियों  की  पात्रता  की  श्रद्धा  १४५  वर्ष से  कम

 कर  के  तीन  वर्ष  कर  दी  जानी  ated  ।  इस  मामले  में  मालिकों  की  धमकियों  से  हमें  प्रभावित  नहीं

 होना  aries
 ।  साथ  ही  भविष्य  निधि

 के
 अ्रंशदान

 की
 दर  ६'/.  प्रतिश्त  से  बढ़ा  कर  ८  ‘} it  प्रतिशत  कर

 दी  जानी  चाहिये  |  इस  संगठन  में  लगे  उत्तरदायी  अधिकारियों  को  काफी  सचेत  रह  कर  काम  करना

 चाहिये  कौर  मामलों  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  करने  में  अनावश्यक  देरी  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 में  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  परन्तु  खंड  ५  को  निकाल  देने  पर  जोर  देता  हूं  |.

 शी  राजसिह  भाई बर्मा  (faars)  :
 जो  रेजीमेंट हाउस  के  सामने  पेदा  किये  गये  हैं

 उन  का  कुछ  हद  तक  समर्थन  करता  हूं  ।  जो  श्रमिक  अपनी  मेहनत  मजदूरी  से  पेट  भरता  है  उस

 लिये  प्राविडेंट  फंड  एक  बहुत  ही  जरूरी  चीज़  है  ।  वह  उस  की  मेहनत  का  हिस्सा  है  ।  जिस  प्रकार  जो

 पढ़े  लिख  लोग  दफ्तरों  में  जाते  हैं  उन  के  लिए  पेन  शर  स्त्री  जरूरी  उसी  प्रकार

 एक  मेहनताना  के  लिये  उस  का  प्रॉविडेंट  फंड  भी  निहायत  जरूरी  है  ।  एक  श्रमिक  के  लिए  एक

 प्राविडेंट  फंड  ही  एसी  चीज  है
 जो  उस

 की  बेवा  की  मदद  कर  सकता  है  ।
 मगर  इस  प्राविडेंट  फंड  को

 स्वाधीन  कहा  जाय  तो  बहुत  अनुचित  नहीं  होगा  ।

 पहला  संशोधन  ५०  से  घटा  कर  जहां  २०  काम  करते  हों  वहां  भी  यह  एक्ट  लागू  करने  a  है  ।

 में  यह  मानता  हूं  कि  अगर  ५०  की  संख्या  घटा  कर  २०  की  TE  तो  देश  के  काफी  श्रमिकों  को  इस

 करता

 का
 लाभ  होगा

 कौर  हमारी  प्लान  में  भी  इस  प्राइवेट  Ge  से  क।फी  मदद  होगी  ।  इस  का  में  स्वागत

 यक
 a ?  |
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 लेकिन  एक  निवेदन  इस  के  साय  करना  चाहता  हूं  कि  कुछ  श्रमिक  Ca  हैं  कि  जहां  पर  वे  काम

 करते  हैं  उन  की  संख्या  तो  बहुत  कम  है  लेकिन  उत  किसान  के  प्र्न्दर  प्राफिट  बहुत  होता  लेकिन

 उन  श्रमिकों  के  वेतन  बहुत  कैम  होते  प्रौढ़  उन्हें  प्राविडेंट  फंड  ale  नहीं  वह  श्रमिक  हैं

 खास  कर  पढ़े  लिखे  ग  मध्यवर्गीय  ।  इस  श्रमेंडमेंट  से  भी  उन  को  फायदा  मिलने  वाला  नहीं

 हैं  ।  तो  गवर्नमेंट को  इस  पर  भी  विचार  करने  की  ज़रूरत  है  कि  जो  ग्रेजुएट  Alege  अच्छे  पढ़े

 लिखें  मिडिल  क्लास  के  हैं  वे  कौर  ऐ  से  फर्मों  में  काम  करते  हैं  जहां  कि  पांच  सात  ८  या  १५  आदमियों

 कीं  ज़रूरत  पड़ती  लेकिन  वे  फंमें  इतना  ज्यादा  कमाते  हैं  कि  जितना  वे  कनसनें  भी  नहीं  कमाते

 जहां  ५०  श्रमिक काम  करते  हैं  ।  जो  संशोधन  लाये  गये  हैं  उन  से  इन  मध्यम  वर्गीय  को  फायदा

 मिलने वाला  नहीं  हैं  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  गवर्नमेंट  को  इस  बारे  में  भी  विचार  करना  चाहियें

 और  कोई  दूसरा  शभ्रमेंडमेंट  इस  तरह  का  लाना  चाहिये  कि  इन  पढ़े  लिखे  मध्यवर्गीय  गुमाश्ता  लोगों

 को  भी  यह  फायदा  मिल  सकें  ।

 रिटेनिंग  एलाउंस  सम्बन्धी  संशोधन  भी  बड़ा  महत्व  रखता  है  ।  भाई  एन०  टी ०  य  सी
 ०

 की  तरफ  से  एक  दो  बार  मिनिस्टर  साहव  का  ध्यान  इस  भ्रोर  दिलाया  गया  है  कि  सीजनल

 फैक्टरी  में  लाखों  लोग  एक  खास  काम  करते  हैं  शर  उन  को  रिटेनिंग  एलाउंस  मिलता  है  ।  उब

 का  प्राविडेंट  फंड  भी  कोटा  जाता  लेकिन  उस  में  उन  का  रिटेनिंग  एलाउंस  शामिल  नहीं  किया

 जाता  प्रौढ़  उप  पर प्राविडेंट फंड  नहीं  काटा  जाता  ।  पर  यह  भी  तो  उन  की  मेहनत  का  हिस्सा  है  ।

 गवर्नमेंट ने  भी  इस  को  महसूस  किया  इसी  भ्राता  पर  यह  असेंसमेंट  लाया  गया  इस

 का  भी  मैं  सादिक  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  इस  से  भी  लाखों  श्रमिकों  को  फायदा  मिलेगा  ।

 तीसरी  शअमेंडमेंट  कोआपरेटिव  सोसाइटीज के  बारे  में  है  अभी तक यह तक  यह  समझ में  नहीं

 पाया  कि  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  की  संख्या  के  श्रीधर  यह  तरमीम  २०  ग्रोवर  ५०  के

 अन्तर्गत क्यों  की  गई  है  ?  राज  कोआपरेटिव  सोसाइटीज़  भी  ऐसी  हैं  कि  जिन  को  शोषण  करने

 घाले  लोंग  भी  चला  रहे  हैं  ।  उन  के  भ्रमर हद  से  ज्यादा  प्राफिट  होता  है  लेकिन वे  प्रिवी

 का  पैसा  जमा  नहीं  कराती  ।  कुछ  ऐसे  लोगों  ने  यह  उद्योग  शरू  किया  है  प्रौर  वहां  कोई  १४,

 २०  या  २५  ग्रामीण  उन्होंने  रक्खे  हैं  Hal  पर  ३०  THS  हैं  उस  में  बेशमार  मुनाफा  कमाते  हैं  ।

 कमाई  का  धंघा  इतना  है  कि  बम्बई  के  अन्दर  मिनिमम  वेजेस  एक्ट  लाग  किया  तो  उन  कोआपरेटिव

 सोसाइटीज़  को  वहां  से  खत्म  कर  के  मध्यप्रदेश  में  कायम  किया  ।  मध्यप्रदेश  में  मिनिमम  वेजेज़  एक्ट

 लाग
 क्यो  हो  जहां  दे  वर्मा  कर  के  दर सर पाध्या  ee  ले  गेरे  लिन  है  गत  भगदड  HAT  हे  ATR

 बद

 में  तो  श्राप  से  ag  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  कोआपरेटिव  सोसाइटीज़  को  इस  तरह  की  छूट  देना

 ठीक  न  होंगा |  वहू  ५०  आदमी  से  कम  आदमी  रख  अलग  लग  ग्रुपों  में  बैठा  लेंगे  इसलिये

 कोग्नापर्ेटिव  सोसाइटीज़  को  भी  यह  छूट  नहीं  दी  जानी  चाहिये

 इस  के  बाद  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  पातिडेंट  फंड्स  के  मूल  एक्ट  के  अन्दर  जो

 खामी  है  उस  का  भी  बड़े  बड़े  उद्योगपति  नाजायज़  फायदा  उठा  रहे  हैं प्र ौर  वह  है  २४०  दिन  की

 कैद  ।  एक  श्रमिक जिस  की  कि  १२  महीने  की  कंटीनुएस  सर्विस  होती  है  प्रौर  २४०  दिन  की  हाजिरी

 होती  है  तो  उस  का  प्राविडेंट  फंड  काटा  जाता  है  वरना  उस  का  प्राविडेंट फंड  नहीं  काटा  जाता है  ।

 हालत  यद  हो  गई  है  कि  कितने  ही  मजदूर  हें  जोकि  काम  छोड़  कर  जाते  हैं  प्रौढ़  उन  की
 ख

 ली  जगहों  पर

 जो  बदली  वाले  रखने  तो  उन  बदली  वालों  की  इतनी  ज्यादा  संख्या  रखते  हैं  कि  उन्हें  महीने

 के  इन्दर  ५,  ४५  शर  ६,  ६  दिन  भी  काम  नहीं  मिलता  लेकिन  उन्हें  अपने  कार्ड  पर  हाजिरी  लगवाने

 के  लिये  रोजाना  कारखाने  पर  पड़ता  है  ।  बदली  वालों  की  संख्या  ज्यादा  जानबूझ  कर

 जाती  है  ताकि  उन  की  हाजिरी  सालं  भर  के  अन्दर
 २४०

 दिन  की
 न

 होने  पाये
 ।

 जो  वैकेंसीज  होती

 हूँ  उन  पर  वैकेंसीज  से  कहीं  अधिक  बदलीं  वाले  रख  लिये  जाते  हूँ
 ।  एक  जगह  खाली  होती  हैं  तो  उस



 ८०  कर्मचारी  भविष्य  निधि  )  frees  १९६

 श्री  रामसिंह  भई

 पर  एक  ही  बदली  वाले  को  नहीं  रखते  कौर  होता  यह  है  कि  उसे  रक्खा  तो  कल  किसी  दूसरे

 को  रक्खा  परसों  किसी  कौर  तीसरे  को  काम  पर  रक्खा  ।  इस  तरीके  से  ३,  ३  ४  AG

 तक  खाली  पोस्ट्स  पर  यह  बदली  वाले  काम  करते  हैं  लेकिन  उन  की  २४०  दिन  की  हाजिरी  नहीं  हो

 पती है  ate  बदली  वालों  को  अधिक  संख्या  में  रखने  का  एक  मकसद  यह  है  कि  २४०  दिन  की  हाजिरी

 दूसरी भी  श्रमिक  की  १२  महीने  के  अन्दर  न  होने  पाये  ।  उन्हें  प्रावीडेंट  फंड  न  देना  पड़े  ।  मेरा  यह

 निवेदन है  कि  को  इस  बारे  में  भी  विचार  करने  की  जरूरत  है  कि  जब  एक  वैकेंसी  होती  है

 जगह  खाली  होती  है  तो  उस  के  ऊपर  शभ्रादमी  फौरन  कराना  चाहिये  वह  उस  के  ऊपर  परमाणु

 होना  चाहिये  उस  को  प्राविडेंट  फंड  का  बराबर  फायदा  मिलना  चाहिये  ।  एक  श्रमिक  को  तीसों

 दिन  कारखाने  के  जाना  पड़ता  है  यदि  उस  को  केवल  महीने  में  ४,  ५  या  ६  दिन  ही  काम

 मिले  तो  उस  हालत  में  भी  उस  को  रोजाना  कारखाने  में  कराने  जाने  का  किराया  भी  नहीं  मिलता  हूं

 यह  भी  विचार  करने  की  जरूरत  है  ॥

 इसी के  साथ  साथ  प्राविडेंट  फंड  एथौरिटीज़  जोकि  arg  की  स्टेट्स  के  अन्दर  हैं  उन्हें  श्राप

 इफेक्टिव  बनाइये  |  हालत  यह  हो  गई  है  कि  बड़े  बड़े  कारखाने  हैं  जिन  के  कि  प्रकार  लाखों  करोड़ों

 का  शेयर  कंप् टिल  है  बड़े  भारी  भारी  उद्योग  धंधा  चलाते  लाखों  प्रौढ़  करोड़ों  रुपया  रणबीर  से  उधर

 करते  हैं  लेकिन  एक  श्रमिक  जो  काम  करता  है  उस  की  मजदूरी  में  से  जो  प्राविडेंट  फंड  की  रकम  काटी

 जाती  है  कानून  के  अनसार  २०  दिन  के  अन्दर  वह  भ्र धिक ृत  स्थान  या  सरकारी  खजाने  में  जमा

 हो  जानी  चाहिये  लेकिन  महीने  दो
 दो  महीने कौर  ४  ६,  ६  कभी  कभी  १२,

 १२  महीने  तक  वह  रकम  सरकारी  खजाने  में  जमा  नहीं  होती  है  कौर  उस  में  श्रमिक  को  जो  कष्ट

 होता  है  उस  का  श्राप  बखूबी  प्रदान  लगा  सकते  हैं  ।  कभी  कभी  तो  यह  कारखाने  बंद  हो  जाते  हैं  कौर

 २,  २  भ्र ौर ३,
 ३

 साल  तक  वह  रकम  श्रमिकों  को  नहीं  मिलती  है  ।  ऐसी  हालत  में  गवर्नमेंट  फिर  यह

 विचार  करती  है  कि  भाई  यह  जो  प्राविडेंट  फंड  a  यह  जो  सारे  कारखाने  बंद  हो  जाने  के  कारण

 श्रमिक  को  वह  रकम  नहीं  मिल  पाई  है  तो  उस  की  भरपाई  करने  के  लिये  कोई  फंड  इकट्ठा  किया

 जाय  ।  में  तो  कहूंगा  कि  आखिर  यह  हालत  पैदा  ही  कयों  हों
 ?

 जब  पालियामेंट एक  कानून  बनाती  है

 कौर  उस  कानून  के  ्  एक  कारपोरेशन  बनाती  है  तो  सरकार  का  यह  काम  है  कि  वह  देखे  कि

 जब  सरकार  पर  विश्वास  कर  के  श्रमिक  ने  प्रॉविडेंट  फंड  स्कीम  लाग  करना  मंजर  किया  है

 जो  उस  की  रकम  काटी  जाती  है  वह  उस  को  मिले  |  wa  यदि  एक  एम्पलायर  है  जोकि

 चोरियों  की  प्राविडेंट  फंड  की  रकम  जमा  नहीं  करा  रहा  है  तो  गवर्नमेंट  को  यह  देखना  है  कि  कानून

 के  अनुसार  उस  के  ऊपर  क्या  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  अनुभव  यह  बतलाता  है  कि
 एक  श्रमिक

 झाग  कानून  के  बरखिलाफ  कोई  काम  करता  है  तो  उसे  भ्र पनी  नौकरी  से  रोजी  हाथ  धोना  पड़ता

 है  कौर  कभी  कभी  तो  उसे  जेल  तक  की  भी  हवा  खानी  पड़ती  है  लेकिन  यह  एम्पलायर्स  लोग  जोकि

 लाखों  रुपयों  का  इस  तरीके  से  गोलमाल करते  गवर्नमेंट  ऊंचा  हाथ  कर  के  उन  के  सामने  खड़ी

 हो  जाती  है  प्रौढ़  उन  के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  करने  की  उस  की  हिम्मत  नहीं  होती  है  ।

 में  अप  यहां के  एक  कारखाने की  बात  करूं  ।  सन्‌  ge4s5  में  उस  कारखान ेके  मलिक

 ने  लाख  रुपया  प्रॉविडेंट फंड  का  जमा  नहीं  किरायों  |  सेन्ट्रल गवन  मेंट  की  तरफ  से  उसके  बारे  में  एक

 uae  कमेटी  बिठाई  गई  शौर  उस  कमेटी  ने  यह  कहा  कि  १९४५८  तक  इस  कारखाने  ने

 ४५  लाख  रुपय  प्राविडेंट  फंड  का  जमा  नहीं  कराया  है  ।  राज  १९६०  है  ।  लगभग  २०  लाख

 रुपया  इस  कारखाने के  मालिक  ने  विसेंट  फंड  के  श्राज  तक  जमा  नहीं  कराया
 |  इतनी  रकम  जस  हो

 गई  ।  अब  कल  को  कारखाना  बंद  हो  गया  तो  कया  हालत  उस  कारखाने के  ऊपर  पहले



 २३  कातिक  १८८१  कमेंट्री  भविष्य  निधि  विधेयक  प्र

 फाइनेंशियल  कारपोरेशन  का  ७,  ८  लाख  रुपया  निकलता  है  कभी  कभी  तीन  महीने  का

 हूरों  का  वेतन  चढ़  जाता  है  ।  सारे  कारखाने  की  कीमत  इनक्वायरी  फटी  के  हिसाव  से

 २५  लाख  की  उस  कारखाने  को  नीलाम  किया  गया  उस  कारखाने  को  बेचा  गया  तो

 cee
 लाख  रुपय  से  ज्यादा  ५  वाला  नहीं  जिसमें  २,  २  महीने  की  मज़दूरों  की  तनख्वाह  २०  लाख

 रुपया प्राविडेंट फंड  क  हैदर  ७,  ८
 लाख  फाइनेंशियल  कारपोरेशन  का  श्रीमान्‌ यह

 देही  किस  की  है
 ?

 मेरी  समझ  में  यह  गवर्नमेंट की  जवाबदेही है  ।  जिसने  कि  यह  प्राविडेंट फंड  एक्ट

 बनाया  जिसके
 आधार पर  श्रमिकों  ने  उसे  स्वीकार किया  ।  मेरा  यह  निवेदन  है  कि

 यह  जो  बड़े  बड़े  कारखानेदार  जिनका  कि  शेयर  कैस्टिल  ५०,  ६०  लख  है  जिनका  कि  टन

 रोवर
 ४

 करोड़  के  करीब  है  उनकी  मैं  बात  कर  रहा  हूं  जहां  २०  श्रमिक काम  करेंगे  |  इनका  टर्न प्रो वर

 होगा
 ?

 इनका  शेयर  कैप्टिल क्या  होगाਂ  उनकी  पूंजी  क्या  होगी
 ?  मान  लीजिये  कि  श्राप ने  अगर

 प्राविडेंट  फंड  लागू  किया  जो
 कि

 भ्रमेंडमेंट  है  कौर  की  गया  रिलीज  दुशाला  ais  कर  सोती  रहीं

 तो
 क्या

 हालत  होगी  ?
 लाखों  श्रमिकों  का  नुकसान  होगा

 |
 मेरा  तो  यह  निवेदन है  कि  कानून  बनाने

 के  साथ
 साथ

 सरकार  को  यह  देखना
 भी

 बहुत  ज़रूरी  है  कि  प्रोविडेंट  फंड  की  र्धम  समय  के  प्रकार

 निश्चित  स्थान  पर  जमा  होती  भ्रमणा  नहीं
 ।

 इसमें  सरकार  की  किसी  तरह  की  गीत  नहीं  करनी

 हर  एक
 एम्पलायर  इसमें  गड़बड़  करने  की  कोशिस  मैं  समझता  हूं  कि  मिलों  पर

 भग
 ४,  ५  करोड़

 रुपया  विसेंट  फंड  का  है
 शर

 उसे  एम्पलायर  हजम  करके  बैठे  हुये  हैं
 प्रौढ़

 दूर  केवल  भगवान  के  भरोसे  बैठे  रहें  यह  कद  उचित  नहीं है
 ।  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  प्राविडेंट  फंड

 की
 रकम  समय  के  भीतर  वसूल  हो  ।

 gar  एक  दो  दफे  हाउस  के  इन्दर  ऐसे  जवाब  दिये  गये  ऊ ग्रौर यह यह
 सोचा  गया  है  कि  अगर  रकम  वसूल  की  गई  तो  बंद  हो  जायेगा  तो  इसके  लिये  मेर  कहना

 है
 कि

 यह  धमकियां  तो  रोजाना  att  एक्साइज  ड्यूटी  में  छूट  पाने  के  लिये  बंद  करने

 की  भाव  बढ़ाने  के  लिये ये  कारखाना  बन्द  करने  की  धमकी  मतलब  यह  कि  हर  एक  अपनी  बात
 a

 मांग  मनवाने  के  लिये
 वाय

 दिन  यह  मिलना  लिक  कारखानेदार  WT  कारखाने  बंद  करने  की

 घमकी  दे  दिया  करते  हैं
 कौर

 वे
 गवर्नमेंट

 की
 कमज़ोरी

 बखूबी  समझ  गये  हैं
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि
 गवर्नमेंट

 को  इस  के  लिये  एक  साहस  का  काम  करना  चाहिये  ।

 एक  बात
 मैं  र

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  नये  कारखाने  बनते  हैं  कौर  चालू  होते  हैं
 ।  उन

 कारखानों
 को

 ५,  ५
 साल  की  छूट  श्राप  देते  इस  प्रकार  की  छूट  देते  हैं  कि  पांच  साल

 तक  यां  तीन

 साल  तक  प्राविडेंट फंड  की  रकम  नहीं  कांटी  जायेगी में  यह  बताने  के  लिये  तयार  हूं  कि  एक  कारख़ाना

 चालु
 किया  गया  कौर  दूसरे  साल  उस  ने  एक  करोड़  रुपये  का  प्राफिट  किया  ।  राज  वह  प्रतिदिन

 एक  लाख  रुपये  का  प्राफिट  कर  रहा  है
 ।

 मैं  मानता  हूं  कि  कैसे  सिटी  टु  पे  को  देखना  चाहिये  इस  बात
 को

 चाहिये  कि
 किसी  कारखाने  में  प्राविडेंट  फंड  को  लागू  करने  से  उस  की  हालत  क्य  होगी  ।

 यह  देखने  में  कोई  ऐतराज नहीं  है
 ।

 लेकिन  उसको  पहले  ही  से  यह  सार्टिफिकेट  दे  दिया  जाये
 कि

 पांच

 साल  तक  इन  कारखाने  के  श्रमिकों  का  प्राविडेंट  फंड  नहीं  काटा  यह  ठीक  नहीं है  ।  मैं  श्राप को

 चाहता हूं  कि  अथारिटीज  क्यों  करते  एक  बंद  हो  क्योंकि  उसकी  मशीनरी

 चलने  जेसी  नहीं  दूसरे  कारखाने  ने  उसको  खरीद  लिया  भ्र  चालू  कारखाने  के  साथ  उसको

 दिया  गया
 ।

 उसमें  नई  नए  स्पिन्डल्ज़  लाकर  डाल  दिये  |  वह  एक  लिमिटेड wart  हो

 उसके  बाद  जब  वहू  चालू  होता  तो  श्रमिकों  का  प्राविडेंट  फंड
 न

 काटा  ऐसा  अथारिटीज

 ने  उस  कारखाने  को  लिख  कर  दे  दिया
 ।

 उस  के  दो
 तीन  महीने  के  बाद  मुझे  मालूम  gat  किं  श्रमिकों

 का  प्राधिडेंट  फंड  नहीं  कांटा  जा  रहा  हालांकि  जिस  लिमिटेड  कम्पनी  में  वह  दर्जे  हो  गया  वहाँ

 प्राविडेंट
 फंड  सब  को  मिल  रहा था

 ।
 मने

 इस
 बारे  में  गवर्नमेंट  से  लिखा-पढ़ी

 की  ।
 चार  साल  हो  गये

 लेकिन  अभी  तक  कोई  जवाब  नहीं  मिला  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  गवर्नमेंट  ने
 उसको

 क्यों  छूट  दी
 ॥



 ८२  क्मूचारी  भविष्य  निधि  विधेयक

 भाई  वरन

 जहां  तरु  नई  प्रति  परी  लगाने  का  सन ल  स्पीड  arg  की  रिप्लेसमेंट का  सवाल  वह  तो

 हर  टेक्सटाइल  मिल  में  हो  रहा  है  |  झगर  उसमें  नये  स्पीड  और  ara  डालें  तो  प्राविडेंट  फंड

 की  छूट  नहीं दी  जानी  चाहिये
 थी  ।  अगर  उसको  किसी  चालू  मिल  के  साथ  कर  दिया  तो  भी

 मजदूर  प्राविडेंट  फंड  पाने  के  अघिकारी थे
 ।  इन  दोनों  हालतों में  प्राविडेंट  फंड  बन्द  नहीं  होना  चाहिये

 aa  nate  को  इस  बारे  में  लेकिन  मुझे  कोई  जवाब  नहीं  मिला  है  ।  यह  सब  तो  ट्रेड

 यूनियन  ने  किया  ।  सवाल  यह  है  कि  गवन  मेंट  का  कत  व्य  क्या  है  ।  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 गर्वनमैंट  के  अथारिटीज को  यह  चाहिये  कि  प्राविडेंट  फंड  से  छुट  देने  के  नियम  क्या  हालात

 कया  हैं  प्रौढ़  सब  बातों  को  मालम  करना  चाहिये  |

 इन  दादों  के  सांथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हुं  ।  मुझे  आशा  है  कि  जो  सुझाव  मैंने  दिये

 उनकी  कद्र  की  जायेगी  श्र  उन  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  प्राग  मजबूती  के  साथ  इस  कानन  पर

 श्रमिको  यही  मेरा  निवेदन है

 बाल्मीकि  :  सभापति  एम्पलाइज  प्रिवी

 भेंट  फंड  )  जो  कि  सदन  के  सामने  विचारार्थ  प्रस्तुत  का  प्रभाव  २६  लाख

 येल
 वाज़

 पर  पड़ा  है  ।
 मैं

 उन
 heat  में  नहीं  चाहता

 जिन
 का

 उल्लेख
 मेरे  पूर्व

 ने

 किया  लेकिन मैं  यह  चाहता  हूं  कि  प्राविडेंट  फंड  के  सम्बन्ध  में  चीनी  मिलों  शर  दूसरी  मिलों

 में  मज़दूरों  की  दिक्कतें  दिखाई  देती  हैं  ।  जब  हमारा  लक्ष्य  देश  में  एक  समाजवादी
 ढांचे

 की  स्थापना हैं

 अझर  तिम  सरकार  भी  उसी  लक्ष्य  पर  विश्वास  रखती  तो  यह  देख  कर  ग्राश्चर्य  होता  है  कि

 लांथज़ें की तरफ ज्यादा की  तरफ  ज्यादा  ध्यान  दिया  जाता  है  एम्पलाइज  की  तरफ कम  ।  प्राविडेंट  फंड  के  सम्बन्ध

 में  जो  दिक्कतें ta  भराती  खासतौर  से  उसके  देने  में  जो  देरी  होती  उसकी  वजह  से  मज़दूरों में

 बहुत  निराशा  होती  युपरवाइज़री  स्टाफ  को  उस  रोक  ध्या  भ्रम  चाहिये  ।  में  सारे  देना  में  गयां  हूं

 शौर में  जानता हूं  कि  जहां  तक  इंडस्ट्रियल  वकीलों  का  ताल्लुक  खर्च  पर  प्राविडेंट फंड  की  योजना
 का

 प्रभाव  पड़ा  है
 ।  म्युनसिपलिटीज़  at

 लोकल
 TST

 में  भी  वह  लगू  लेकिन  बहुत  कम  उसकी

 गति  बहुत  धीमी  ।  म्यू  तिसिपलिटीज़  की  हालत  देखने  के  लियें  भंगी  जांच  समिति  के  सम्बन्ध  में  मैं

 सारे  देना  में  गया  इस  सम्बन्ध  में  पहले  भी  मंत्री  जी  से  बातचीत  की  है  कौर  aa  भी  निवेदन  करना

 चाहता  हं  कि  लोकल  बाडीज  में  टांसवोर्ट  में  काम  करनें  व।ले  ग्रोवर  सफाई  का  काम  करने  वाले  भंगी  आदि

 मज़दूर  प्राविडेट  फंड  के  मामले  में  बहुत  पीछे  रह  गये  हैं  ।  उन  के  सम्बन्ध  में  अमल  नहीं  होता

 है  ।
 मेरे  कहने

 का
 मकसद  यह  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  जो  भी  नीति हो  कौर  जैसा  भी  प्रभाव इस  बिल  का

 उसके  बारे  में  क्रियात्मक  कदम  उठाने  का  सवाल  छोटी  छोटी  rafafarfactr  में  वकंत  को

 इस  प्रकार  की  सुविधा  से  कोई  लाभ  नहीं  पहुंच  रहा है  ।  उनकी  सर्विस  की
 सुरक्षा

 की  गारण्ठी न न के

 बराबर है  ।  आवश्यकता इस  बात  की  है  कि  सब  प्रकार  चाह ेवे ंसफाई  मजदूर हों  शर

 चाहे  कोई  भी  काम  करने  वाले  से  ज्य।दा  गारंटी  मिले  झ्र  उनकी  कन्डीदान्ज़  राज  सर्विस

 में  सुचित
 सु

 घार  किया  जाये  |  उनको  जिन  हालतों  में  कम  wea  वें  किसी  से  छिपी  नहीं

 हैं  ।  यह  बहुत  प्रसन्नता  कीं  बात  है  कि  मार  राष्ट्रीय  सरकार  taia  उस  तरफ  जा  रहा  है  कौर  उनकी
 कन्डिशनर  श्राफ  सर्विस  को  किसी  हद  तक  ठीक  करने  के  लिये  प्रयत्न  चल  = Nel  है  ।  तीसरी

 योजना
 में

 भी  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  प्राविजन  रखी  गई  हैं  ।  वद  भी  एक  धन्यवाद की  बात

 यह सब  जानते  हैं  कि  मजदूर  जिन्दगी  भर  करताਂ  है  कौर  झा खिरी  वक्‍त में उसको में  उसको  यह

 सहूलियत
 और

 सुविधा  मिलने
 म  बड़ी  भारी  देरी

 होती  है  ।  यह  देखा  गया  है  कि  प्रोविजन  फंड  की
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 किताबें भी  मेनटेन  नहीं  की  जातीं  प्रौढ़  नगर  की  जाती  हैं  ,  तो  उनमें  हिसाब  ठीक  तरी  के  से  नहीं  रखा

 जाता है  ।  यह  दिक्क़त  इस  लिये  है  कि  सरकार  का  ध्यान  मिलों  की  तरफ़  ज्यादा  जाता  है
 ।  मिलों

 में

 सुपरवाइजर  स्टाफ  पूरा  ध्यान  देता  लेकिन  म्यूनिसिपैलिटी  में  उतना  ध्यान  नहीं  fear  जाता

 है  ।  इस  कारण  वहां  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  चलता  है  ।  कास्मोप/लिटन  टा उन् जे  कारपोरेशन

 शौर  म्यूनिसिवलिटीज़  बड़े  बड़े  और  छोटे  छोटे  नगरों  में  भी  इन
 दिक्कतों

 को
 उठाया

 जा  रहा है
 ।

 रिटायर  होते  समय  मजदूरों  को  जों  सुविधा  मिलती  वहू  उनको  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।  में  यह

 चाहता हूं  कि  इस  बिल  का  जो  भी  रूप  उसको  म्पुनिसिपेलिटीज़  के  मजदूरों पर  भी  पूरी  तरह
 से

 लागू  किया  जाये  कौर  जो  इस  तरह  की  सुविधायें  मज़दूरों के  लिये  वे  इन  मज़दूरों को at  भी
 उपलब्ध

 की  जायें  ।
 मैं  दिल्ली  के  कैसी  जानता  हूं  कि  चार  चार  साल  गुज़र  जाने  के  बाद  भी

 लोगों
 को

 प्राविधि  फंड  नहीं मिल  पाता  उनको  समय  पर  न  मिलने  की  वजह  से  बड़ी  निराशा  होती  है
 |

 इसमे  जो  अनिय/मतता  होती  उसकी  मोर
 मैं

 झपका  ध्यान  झ्ाकाजित  करता  चाहता  हूं  ।

 यह  स्वागत  करने  योग्य  बात  है  कि  इस  बिल  के  रूप  में  यह  संशोधन  रहा  है  ।  इसका  जो

 प्रभाव  इंडस्ट्रियल  ६ €  पर  पड़ता  उस  की  प्रो  मेरे  पूर्वे  क्त  ने  ध्यान  दिलाया  है
 ।  प्राविडेंट फंड

 की  यह  सहूलियत  सब  sas  के  चाह ेवे  लोकल  बॉडीज़  में  काम  करते  चाहे  किसी  raf

 नो  टिफ़ाइड  एरिया  कमेटी  या  जिला  परिषद्‌  प्रौढ़ खास  तौर  से  सफाई  का  पेशा  करने  वाले

 मज़दूरों  के  लिये  प्राप्त  के  समान  है  कौर  एक  देन  है  पौर  उस  से  उनको  बहुत  लाभ  हो  सकता है
 ।  उनका

 कॉम  एक  विशेज  प्रकार  का  काम  इसलिये  समाज  स्वास्थ्य  की  रक्षा  की  दृष्टि  से  सारे  देश  के

 व्यापक  हितों  को  सामने  रख  कर  उन  की  कन्डिशनर  आफ  सर्विस  को  बहुत  अच्छा  बनाया  जाना

 चाहिये  कौर  उनको  सब  प्रकार  से  सुरक्षा  की  गारण्टी  दी  जानी  चाहिये  ।  इस  दृष्टि  से  वे  इन  अधिकारों

 से  सदियों  से  वंचित रहे  हैं  ।  प्राविडेंट  फंड  की  दर  में  समस्त  देश  में  भिन्नता  पाई  जाती  उत्तरी  भारत

 में  कुछ  दक्षिणी  भारत  में  कुछ  मद्रास  कारपोरेशन  कुछ  दूसरी  कॉरपोरेशन  में  कुछ

 यह  खत्म  होनी  चाहिये  शर  सब  के  लिये  एक  जैसा  श्रंगार  प्राविडेंट  फंड  की  दर  का  होन  चाहियें  |

 प्राविडेंट  फंड  का  लभ  मज़दूरों  को  तथा  दूसरे  मज़दूरों  को  जो  कि  म्पूनिसिर्पलिटीज़  में  कॉम

 करते हैं  पहुंच  इसकी  को  व्यवस्था  करनी  चाहिये  |  यह  जो  सुविधा  राष्ट्रीय  सुविधा  मज़दूर

 वर्ग  को  दी  जा  रही  इसका  उनको  लाभ  पहुंचना  चाहिये  |  इससे  उनको  झा खिरी  जीवन  में

 बहुत  लाभ  है  जब  कि  ध्येय  समाजवादी  समाज  की  करने  का  है  तो  यह  प्रौर
 भी  जरूरी  हो  जाता  कि  उनको  ga  प्रकार  को  सुविधा  प्राप्त  हो  कौर  मैं  चाहता हूं  कि  मंत्री  महोदय

 इस  जोर  घ्यान  दें  ।

 श्री  मन्थनी  पिल्ले  :  यह  विधेयक  निर्विवाद  है  र  इसका  स्वागत  किया

 जाना  ढाई  वर्ष  की  बात  है
 कि

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में
 जो  कि  नैनीताल  में  हुआ  था  इस

 सम्बन्ध  में  एक  मत्त  से  निर्णय  FAT  परन्तु  इसे  प्रस्तुत  करने  में  काफी  देर  कर  दी  गयी  है  ।  इससे

 अतिरिक्त  खेदजनक  बात  यह  है  कि  इसमें  से  बहुत  सी  आवश्यक  बातों  को  छोड़  दिया गया  है  ।  बड़े

 संस्थानों  में  तो  इस  fear  में  कोई  afer  शिकायतें  नहीं  जाती  परन्तु  छोट  संस्थानों  में  काम  ठीक

 तरह  से  नहीं  होता  ।  गत  वारिक  प्रतिवेदन  से  पता  चलता  है  कि  लगभग  एक  हजार  संस्थानों  के

 मालिकों  पर  इस  लिए  मुकदमा  चलाया  गया
 कि

 उन्होंने  इस  दिशा  में  god  दायित्वों  को  पूरा  नहीं

 किया था  ।  विधेयक  में  इस  बड़े  दोष  को  दूर  करने  के  सबन्ध  में  कोई  निश्चित  व्यवस्था  नहीं  की

 गयी  ।  इसका  परिणाम  यह  होगा कि  यह  रोग  निरन्तर  बढ़ता  जायेगा  ।  विधायक में  केवल  एक

 _  बात  का  ध्यान  रखा  गया  है  कौर  बाकी  सब  बातों  कीं  उपेक्षा  कर  दी  गयी
 है  ।

 या

 मूल  aust  में

 1281  (81)
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 ए  थन

 इसमें  यह  व्यवस्था  करन  की  भी  कोई  को  शीश  नहीं  की  गयी  थी  यदि  मालिक  लोग  लगातार पन

 अंश  की  राशि  जमा  करने  में  चूकते  जायें  तो  यह  समझा  जाय  कि  अपराध  बराबर  किया  जाता  रहा

 है  शौर
 इसके  लिए

 उन  पर  जुर्माना  किया  जाय  ।  साथ  ही  मूल  श्रंघिनियम  के  जिन  दोषों  की  सनौर

 विभिन्न  श्रम  संगठनों  के  संकेत  किया  है  उन्हें  दुर  करने  के  लिए  इस  विधेयक  में  कोई  व्यवस्था  नहीं

 की  गयी है  ।  मे  इस  बात  पर  जोर  दूंगा  कि  अंशदान  को  बढ़ा  कर  ८  प्रतिशत  कर  देने

 के  प्रस्ताव  को  शोघ  ही  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।

 अधिकारियों  को  इस  बात  का  कोई  अधिकार  नहीं  दिया  गया  कि  यदि  मालिक  विवरणियां

 दाखिल न  करे  तो  वे  इस  बात  भ्छ्  लगा
 सके  कि  मालिकों  की

 प्रो
 से  कितना  अंशदान  जाना

 सभी  उद्योगों  को  इस  विधेयक  के  क्षेत्राधिकार  में  ले  अन  से  प्रशासन-व्यय  बढ़  जायेगा  ।

 यह  कठिनाई  तो  एक  व्यापक  विधेयक  के  प्रस्तुत  होने  से  ही  दूर  की  जा  सकती  है  |

 श्रम  वर्ग  की  एक  प्रौर  शिकायत  है  जो  कि  में  प्रकट  करना  चाहता  |  वह  यह  कि  वित्त  लय

 लगातार  जिप  प्रकार  हस्तक्षेप  करता  रहता  है  वह  ठीक  नहीं  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना

 का  प्रशासन  करने  वाले  सं  सकते  बोर्ड  को  यह  अधिकार  दिया  जाना  चाहिए  कि  वह  राशि  को  ऐसी

 प्रतिभूतियों  में  लगाये  जिन  से  इतना  लाभांश  प्राप्त  हो  सके  कि  समूचित  दर  पर  सूद  देना  सम्भव  हो

 जाय  ।  भविष्य  निधि  में  से  मकान  बनाने  के  लिए  ऋण  देने  में  वित्त  मंत्रालय  को  बाधा  नहीं  डालनी

 साथ  ही  श्रमिकों  से  यह  नहीं  कहना  चाहिए  कि  वे  अरपन  भारण  भत्ते  का  कुछ  प्रतिशत  अंश

 भविष्य-निधि  में  जमा  करें  ।

 इस  पर  मैं  उन  श्रमिकों  की  प्रा वाज़  भी  श्राप  तक  पहुंचाना  चाहता  हूं  जिनको  इस  विधेयक

 के  भ्रन्तर्गंत  नहीं  रखा  गया  ।  मध्यवर्ग में  क्लर्की  का  काम  करने  वाले  झ्यजा  दुकानों  शौर  वाणिज्यिक

 संस्थानों  में  काम  करने  वाले  लोगों  को  बिल्कुल  छोड़  दिया  गया  स्वत  इस  विधेयक  का  विस्तार

 कर  इसे  दुकानों  झ्र  व्यापारिक  संस्थानों  के  क्लर्कों  इत्यादि  मध्यवर्गीय  तमंचा  रियों  पर  भी  लागू

 कर  देना  इन  लोगों  को  तनिक  भी  सामाजिक  सुरक्षा  प्राप्त  नहीं  है  ।

 wea  में
 मे  इस  विधेयक का  स्वागत  करता  हूं  ।

 श्री  काशीनाथ  पांडे  :
 में  इस  विधेयक  का  हार्दिक  स्वागत  करता  हुं

 ।  परन्तु  मेरा

 निवेदन  है  कि  घारण  wa  में  से  भविष्य  निधि  का  ata  न  काटने  का  कोई  कारण  नहीं  है  क्योंकि  वास्तव

 में  यह  पता  मजूरी  का  ही  भ्रंश  होता  है  ।  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  श्रमिकों  की  यह  मांग

 स्वीकार
 कर  ली  गयी  यह  भो  प्रसन्नता  की  बात है

 कि  श्रमिकों  की  संख्या  का  स्तर  कम  कर  दिया

 है  ।

 यह  तो  ठीक  है  बहुत  से  लोग इस
 सीधे

 यक  के
 अअन्तगंत झरा

 श्री
 जाते  हैं  पर  तु  फिर  भी

 कई
 दोष  रह

 गये  सरकार  को  इस  विधेयक  को  ठीक  ढंग  से  लागू  करने  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  चमड़ा

 उद्योग  में  इस  समय  देश  भर  में  एक  लाख  से  अधिक  लोग  काम  कर  रहे  हैं  मंत्री  महोदय  को  इन  लोगों

 को  इस  विधेयक के  लाभ  से  वंचित  नहीं  रखना  इसके  साथ  ही  में  यह  भी  निवेदन  कि

 भविष्य  निधि  सम्बन्धों  दावों  के  निबटारे  में  होने  वाली  दरें  समाप्त  की  जानी  चाहिए  |

 मालिकों  द्वारा  अपना  अंश  न  दिये  जाने  के  कारण  जित  श्रमिकों  को  लाभ  नहीं  हुआ  उनके  लिए

 विशेष  रक्षित  निधि  को  स्थापना  करने  सम्बन्धी  जो  उपबन्ध  उपमंत्री  महोदय
 द्वारा  इस

 विधेयक  में

 मूल  sist  में



 २३  कातिक  १८८२  era  भविष्य  fife  विधेयक  प्

 रखा  गया  है  उसके  लिए  में  उसका  घन्यवाद  करता  हूं  ।  इस  दिशा  में  हुई  प्रगति  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 द्वारा  समुचित  प्रकाश  डाला  जाना  चाहिए  |

 श्री  एंटनी  पिल  की  इस  बात  का  में  समर्थन  करता  हुं  कि  भविष्य  निधि  के  घन  का  विनियोजन

 इस  ढंग  से  किया  जाना  चाहिए  जिससे  कौर  भी  श्रमिक  मुनाफा  प्राप्त  हो  जिसका  उपयोग  श्रमिकों

 के  कल्याण  के  लिए  किया  जा  सके  ।  छह  तो  उन्हें  केवल  ४  प्रतिशत  प्राप्त  होता  इससे  अधिक

 प्राप्त  करने  की  व्यवस्था हो  सकती  इन  दाब्दों  से  में  विषयक  का  सेन  करता  हूं  ।

 yo  हरविन्द  घोषाल  (satan)  :
 में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  ।  काफी  देर  से

 हम  जो  मांग  कर  रहे  थे  उसे  मान  लिया  गया  लोग  प्रश्न  बड़े  बड़े  कारखानों  को  विभाजन  करके

 इस  से  बचने  का  प्रयत्न  कर  रहे  अच्छा है कि अरब इस कि  अब  इस  उद्देश्य के  लिए  संख्या  को  घटा  कर  २०

 कर  दिया  गया है
 |  छोडे  छोटे  कारखानों  को  कुछ  वर्षों  की  छूट  भी  दी  गयी है  ताकि एक

 दम  उन

 पर  झरार्थिक  बोझ  न  पड़े  ।  नप  कारखानों  को  दो  जाने  वाली  छूट  एक  वर्ष  से  अधिक  अवधि  के  लिए

 नहीं  होनी  चाहिए  ।
 जित

 कारखानों  में  पचास  से  कम  श्रमिक  काम  करते  हैं  उसमें  छूट  तीन  वर्ष  से

 भ्रमित  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 श्री  एंटनी  पिल्ले  ने  भी  ठीक  ही  कहा  है  कि  मध्यवर्गीय  क्लर्कों  को  भी  इस  विधेयक  के  ग्रन्तगंत

 लिया  जाना  चाहिए  are  इस  दिदा  में  अभी  से  प्रयत्न  होना  चाहिए  ।  इसके  साथ  ही  श्रमिकों  के

 धन  का  विनियोजन  इस  प्रकार  किया  जाना  चाहिए  कि  जिससे  अधिक  से  अधिक  लाभ  प्राप्त  हो  सक े।

 इस  प्रकार  सेवा  निवृत  होने  पर  उन्हे  कुछ
 तो

 राशि  प्राप्त  हो  ।  सरकार को  यह  व्यवस्था  भी  करनी

 चाहिए  कि  मालिक  इस  निधि  का  धन  शीघ्रता  से  जमा  कराये  ताकि  श्रमिकों  को  सेवा  नियत  होने  पर

 इस  मामले  में  विशेष  सुविधा न  हो  ।  इन  बदों  से  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 चौ०  रणवीरसिंह  :  सभापति  में  इस  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करता

 हुज़ूर  स्वागत  करता  हुं  ।  में  मानता  हूं  कि  गो  श्रम  मन्त्रालय  के  लिये  यह  एक  नया  तजुर्बा  था  लेकिन

 यह  हकीकत है  कि  सन्‌  FER  से  उन्होंने  देश के  करीब  २६  लाख  मजदूरों  को  इस  विधेयक  के  जरिये

 फायदा  पहुंचाया  है  |  यह  इसके  बावजूद  है  कि  इस  देश  के  भ्रमर  जो  जत्था बन्द  मजदूर  हैं  तो  इन

 की
 संख्या  इस  देश

 की
 प्रसाद  के  कसाब  से  कोई  बहुत  ज्यादा  नहीं  है  पौर  इस  बात  के  भी  बावजूद

 है
 कि  यहां  जत्था बन्द  मजदूर  जो  हैं  वे  राजपाट  के  काम  के  ae  कोई  बहुत  ज्यादा  दखल  नहीं

 रखते  हैं  ।  जहां  जहां  इंडस्ट्रियलिस्ट  देश  हैं  अ्रमरीका  कौर  wey  जहां  कि  मजदूरों  की  संख्या  भी

 अधिक  कौर  जहां  मजदूर
 जत्था बन्द  भी  उनकी एक  शक्ति  भी  है  ।  वहां  नगर  कोई  एक  ऐसा  कायदा

 कौर  कानून  बने  कौर  उसके  प्रकार  यह  प्रगति  रहे
 तो

 वह  शायद  सराहनीय  न  हो  लेकिन  (Ta  देश  के

 इन्दर  मजदूरों  को  पंड्या  भी  मकाबलतत  दुसरे  आदमियों  के  थोड़ी  हो  ale  उनकी  जत्थे बन्दी  की  शक्ति

 भी  थोड़ी  इसके  बावजूद  प्यार  सरकार  ने  इस  कानून  को  इतनी  तेजी  से  «  बढ़ाया  प्रौर  दस  साल

 की  जिन्दगी के  रखकर  ही
 ५०

 से
 संख्या  २०  तक  घटा  देना  चाहते  हैं

 तो
 यह  दरअसल  एक  बड़ा  सराहनीय

 काम  है  ।

 इसके  अलावा  सभापति  यहां  कई  माननीय  सदस्यों  ने  इस  बात  के  ऊपर  ऐतराज  किया

 कि  जो  नये  इस्टैबलिशमेंट्स  हैं  कोआपरेटिव  सेक्टर  में  हैं  उनको  जो  छूट  दी  गई  है  यह  छुट  सही  नहीं  है

 में  समझता हूं  कि  शायद  वहू  किसी  अपने  ध्येय  के  जोश  में  प्रकार  ऐसी  बात  कहते  हैं  वरना  यह  मानना

 वन
 होगा कि  इत  नीति  के  पीछे  इस  ध्येय  के  पीछे  एक  ही  नीति  है  कि  कमजोर  की  मदद  की  जाय  झ्र  जहां

 भ्रंप्रेज़ो  में
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 मजदूर  कारखाने दर  के  मुकाबले  में  कमजोर  हो  वहां  उसकी  सहायता  कानून  को  करनी  है दौर  उसके

 इंटरेस्ट्स को  सेफगाड  करना  है  ।

 इसके  साथ  साथ  यह  भी  सही  है  कि  बड़े  कारखानेदार  के  मुकाबले  में  छोटे  कारखानेदार  बहुत

 कमजोर  अवस्था  में  होते  हैं  शुरू  में  ही  जिन्होंने  पनी  जिन्दगी  शुरू  की  है  वह  तो  बिल्कुल  बच्चे

 ही  हैं  उनको  सहारा  देना  बहुत  सही  नीति  है  ।

 इसके  श्रलावा  जहां  तक  कोआपरेटिव  सैक्टर  का  वास्ता  है  कई  भाइयों  को  गिला  है
 कि

 पहले  ही

 सैक्शन  १६  के  भ्रमर  यह  दर्ज  था  सरकार  छूट  दे  सकती  थी  लेकिन  जानते  हैं  कि

 आपरेटिव  सैक्टर  के  अंदर  काम  करते  हैं  उनको  गिला  रहता  है  कि  जो  झ्र धि कारी  वर्ग  हैं  वह  उनके
 साथ

 पूरा  इंसाफ  हूं
 ।

 कानून  की  कौर  सरकार  की  जो  मंशा  उनको  थोड़ा  बहुत  बढ़ावा  देने  की  है

 वह  केवल  कागज  तक  ही  सीमित  रह  जाती  है  दौर  उनको  बराबर  अधिकारियों  से  शिकायत  बनी

 रहती  है  कि  वे  उनके  साथ  पूरा  न्याय  नहीं  करते  हैं  कौर  उनको  कुछ
 न

 कुछ  शिकायत
 बनी  ही  रहती  है

 कि  उनको  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनीज  या  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनी ज  के  मुकाबले  किसी  कदर  ज्यादा

 तकलीफों  से  गुजरना  पड़ता  है
 ।

 इसलिये
 मे

 समझता  हूं  कि  सरकार  ने  सही  तौर  पर  इस  विधेयक  के

 इन्दर
 जो

 कोआपरेटिव  सैक्टर  को  छूट  दी  है  वह  एक  बहुत  सही  बात  है  यह  जो  इलाज  है
 उसको

 सदन  को  पास  करना  चाहिये  |

 fait  दी०
 चं०  धर्मा

 :
 में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं

 ।
 मेरे

 विचार
 से  यह

 विधेयक  सामाजिक  श्रावस्यकताओं  के  बारे  में  सरकार  की  जागरुकता  का  द्योतक  है  ।  जहां  तक
 कि

 श्रमिकों  के  प्रतिभा  रों  की  सुरक्षा  कौर  उन्हें  सुविधायें  देने  का  प्रश्न  है  श्रम  मन्त्रालय  ने  बहुत  अच्छा  कार्य

 किया  है  |  लेकिन  मेरा  निवेदन  है  कि  प्रवीण  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  जो  जागरूकता  दिखा  रही

 ह  वह  काफी  नहीं  है
 ।

 यह  भी  ठीक  है  कि  अनेक  क्षेत्रों  के  श्रमिकों  को  भ्र छूता  छोड़  दिया  गया

 लेकिन  इस  बात  का  सर्वेक्षण  किया  जाना  चाहिये  कि  देश  की  are  व्यवस्था  के  किन-किन  क्षेत्रों के  श्रमिकों

 को
 श्रम  सम्बन्धी  कानूनों  से  लाभ  नहीं  झा  है  ।

 कुछ  ऐसे  भी  श्रमिक  हमारे  देश  में  हैं  जो  मालिकों  की  दया  पर  ही  निर्भर  हैं
 ।

 दुकानों  में

 काम  करने  वाले  स्थानीय  संस्थानों  के  तमंचा  अध्यापकों  कौर  इसी  प्रकार  के

 सभी  कर्मचारियों  को  भी  भविष्य  निधि  सम्बन्धी  सुविधाएं  प्रदान  की  जानी  चाहिये  ।

 महोदय  पीठ  सेन  हुय े|

 कुछ  कर्मचारी  ऐसे  भी  हैं  जो
 विभिन्न  मंत्रालयों  के  अधीन  aa  हैं  लेकिन  उनके  बारे

 में
 नाना

 कार
 की  सम्मेलन  श्र

 दि
 करने  के  बाद

 भी
 कुछ  नहीं  हुआ

 |
 मालिक  इन  चर्चाओं  ae  सम्मेलनों

 में  भाग  लेते  हैं
 ।

 लेकिन  बाद  में  चल  कर  अपने  कर्मचारियों  को  कोई  लाभ  नहीं  देते  ।

 ऐसी  स्थिति  में  मन्त्रालय  का  कर्तव्य  है  कि  वह  प्रगतिशील  विधियां  बनाये  तथा  यह  देखे  कि  इन

 विधियों  का  लाभ  श्रमिकों  को  मिलता  भी  है  ।

 यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  इस  विधेयक  के  द्वारा  श्रमिकों  की  संख्या  २०  से  घटा कर  १५  कर  दी

 गई  है
 ।

 इससे  श्रमिकों  के  हितों  की  सुरक्षा  ही  होगी  |  यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  प्रतिदारण  भत्ता  वतन

 का  ait  बना  दिया  गया  है  कौर  भविष्य  निधि  में  अंशदान  देते  समय  इसकी  शिनती  भी  की  जायेगी  ।

 सहकारी  समितियों  के  मामले  में  ४५०  कर्मचारी
 के  रखने  तक  की

 छट
 दी  गई  है  लेकिन  इस  खण्ड

 को

 ya  प्रंग्रेज़ी  में
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 क्रियान्वित  करते  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  कहीं  इसका  दुरुपयोग न  हो  ।  यही  बात

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  साथ  भी  लागू  होती  है
 ।

 इन  उद्योगों  को  दी  गई  सुविधाओं  का  दुरुपयोग  न  हों

 इस  बात  का  भी  asa  ध्यान  रखना  चाहिये  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  की  कमियों  को

 इस  विधेयक  में  कोई  स्थान  नहीं  दिया  चाहिय े।

 मेरा  विचार  है  कि  भविष्य  निधि  में  अंशदान  की  दर  बढ़ा  कर  ८-१/३  कर  देनी  चाहिये  ।  क्योंकि

 की  भ्रावस्यकताग्रों  को  देखते  हुए  एवं  बढ़ती  हुई  महंगाई  को  दृष्टिगत  रख  कर  यह

 यक है  |

 विधेयक  के  अधीन  बनाये  गये  नियम  ऐसे  होने  चाहिये  कि  जिन  का  मालिक  अनुचित  लाभ

 न  उठा  सकें  ।

 श्री  सरजू  पाण्डेय
 :

 उपाध्यक्ष  यह  जो  बिल  इस  सदन  के  इन्दर  कराया

 अरन्य  माननीय  सदस्यों  की  तरह  से  में  भी  इसका  समान  करता  ।  प्राम  तौर  से  इस  बिल  के  सम्बन्ध

 में  दो  तीन  बात  कही  जा  रही  हैं  ।  म  समझता  हूं  कि  इन  दोनों  तीनों  बातों  में  सत्यता का  काफी  बड़ा  भ्रंश

 है  प्रौढ़  माननीय  मन्त्री  महोदय  को  उन  पर  विद्वेष  रूप  से  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 पहली  बात  यह  कही  गई  है  कि  को
 प्रा परे टिव  सोसाइटीज़  के  जो  वाज़े  हैं  उनको  इस  कानून  से

 रखा  गया  है  ।  अभी  एक  म.ननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  झ्र गर  यह  कानून  बना  तो  लाज़िमी  तौर  पर

 फर्जी  कोआपरेटिव  सोसाइटीज़  बनेंगी  कौर  बहुत  सारे  लोग  ऐसी  सोसाइटीज  बना  लेंगे  जिन  में  उनके

 परिवार के  लोग  ही  व  सरकार  से  पेसा  लेंगे  और  तर्क  थिरक  प्राविडेंट  फण्ड  न  देने  की  गेंद से  झपने

 कारखानों  को  को  प्रोटैक्टिव  कारखाने  बतायेंगे  ।  इसलिये  इसके  बारे  में  मेरा  पहला  सुझाव  यह  है

 कि  इस  कानून  को  aia  shes  पर  भी  जरूर  लागू  किया  जाए  |

 यह  बात  सही  है  कि  इस  सदन  में  बहुत  सारे  का  तून  श्रमिकों  के  लिये  बनते  हैं  ।  लेकिन  यह  हमें

 पता  नहीं  चलता  है  कि  दरअसल  उन  कानूनों  से  वे  फायदा  उठाते  हैं  या  नहीं  |  प्राम  तौर  से  देखा  जाता

 है  कि  पे  से  वाले  लोग  उन  कानूनों  का  फायदा  उन  गरीब  मजदूरों  को  नहीं  उठाने  देते  ।  इसलिये  में  चाहता

 हूं  किमी  महोदय  इसपर  भी  गौर  करें  कि  प्राविडेंट  फण्ड  जो  उनको  नहीं  मिल  पाता  है  वह  उनको

 मिले  सनौर  इस  का  प्रबन्ध  भी  इस  कानून  में  होना  चाहिये  ।  इस  वक्  यह  चीज़  इस  बिल  में  नहीं  है  ।

 मेरा  विचार  है  कि
 केवल  इतने  से  कानून  बना  देने  मात्र  से  काम  चलने  वाला  नहीं  है

 हमें  देखना  होगा  कौर  कोई  मशीनरी  बनानी  होगी  जो  यह  देखे  कि  दरअसल  में  जो  कानून  श्रमिकों  के

 लिये  बनाये  ज़ाते  हैं  उनका  फायदा  श्रमिकों  को  मिलता  है  या  नहीं  ।

 इस  बिल  के  q  टशन  ५  के  सब-सैक्शन  में  कहा  गया  है  कि  एसे  कारख  ने  जिनमें पचास  से

 ata  या
 बीस  से  अधिक  श्रमिक  काम  करत  हैं  उन  में  तीन  बरस

 तक
 कौर  पांच  बरस  तक  मजदूरों

 को  प्राविडेंट wes  नहीं  दिया  जाएगा
 |

 में  समझता  हूँ
 कि

 यह  बिल्कुल  गलत  बात  है  ।  अभी एक  माननीय

 सदस्य  ने  कहां  कि  एसे  कारखानों  की  मिसालें  दी  जा  सकती  हैं  जिन  में  लाखों  रुपया  सालाना  मालिक

 मुनाफा  कमाते  लेकिन  वे  श्रमिकों  को  जो
 सुविधायें  मिलनी  नहीं  देते  हैं  ।  यह  भी  देखने  में

 कराया  है  कि  कई  कारखानों  में  प  चास  से  अधिक  मजदूर  काम  करते  हैं  लेकिन  उनकी  हाजिरी नहीं  दिखाई

 जाती  उनकी  हाजिरी बीस  दस  पांच  दिखा
 दी

 जाती  है  ।  इस  तरह का  जाल  बट्टा करने  की

 उनको  पूरी  छूट  है
 ।

 में समझता हूँ  कि
 इस

 में  यह  जो
 छुट  देने

 की
 व्यवस्था

 की
 गई  है  इस  से  मुनाफाखोरों

 को  कौर  भी  प्रोत्साहन  मिलेगा
 ।

 यह  छुट  देने
 की  कोई  जरूरत  नहीं है  ।
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 सरजू

 ara  में  मेँ  चाहता हूं  कि  को  प्रोब्रेटिव्ज़  में
 काम  कने  वाले  लोगों  पर  भी  इस  कानून को

 किया  जए  ate  नगर  ऐ  या  नहीं  किया  गया  तो  जाली  गेश्रोध्  fea  सोसाइटीज़  बना  ली  जायें गी  इस

 से  कि  मज  बुरों  को  प्र  फ
 ड  की  सहूलियत  न  देनी  पड़े  ।  साथ  ही  साथ  मे  यह  भी  चाहता  हूं  कि

 जो

 तीन  साल  की  भ्र  पांच  साल  की  रखी  गई  इसको  हटा  दिया  जाए  कौर  यह  व्यवस्था  कर  दी

 जाए  कि  जिन  का  खानों  में  मुनाफा  होठ  चाहे  वे  एक  साल  के  हों  या  चार  साल  के  हों  उन  को

 प्राविडेंट  फ  ड  काम  कने  वाले  मजदूरों  को  देना  चाहिये  ।

 श्री  आबिद
 :

 यह  विधेयक  गत  सत्र  में  पुरःस्थापित  किया  गया  था  इसके  मुख्य

 उपबन्धों
 पर

 विभिन्न
 सम्मेलनों  एवं  समितियों  में चर्चा  हो  चुकी  है

 ।
 इन,का  प्रकाशन  समाचार  पत्रों  में

 हो  चुका  है  ।  हमने  इस  विधेयक  में  जो  व्यवस्था  की  है  उसके  बारे  में  किसी  ने  कभी  तक  कोई  आपत्ति

 नहीं  की  है  ।  इस  विधेयक  का  प्रचालन  झनावइयक  है  ।

 खण्ड  २  के  परन्तुक  का  एक  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  ।  यह  तो  सच  है  कि  यह  विधेयक

 ५०  कर्मचारियों  से  कम  कर्मचारी  रखने  वाले  संस्थानों पर  भी  लागू  हो  सकता  है  लेकिन

 इस  विधेयक  के  अनसार  सरकार  को  जो  शाक्ति  दी  गई  है  वह  सीमित  है  ।  इस  संशोधन  के  द्वारा  हमने

 यह  प्रस्ताव रखा  है  कि  हमें  ऐसी  शक्ति  मिल  जाये  कि  हम  इस  विधेयक  को  ५०  से  कम  कम  चारी

 रखने  वाले  संस्थानों  पर  भी  लागू  कर  सकें  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  को  शंका  थी  कि  कया  इस  अधिनियम

 के  पारित  हो  जाने  के  कर्मचारियों  को:उतना  ही  वेतन  मिलता  रहेगा  अथवा  उस  में  कमी  कर  दी

 जायेगी  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  भ्र धि नियम  कर्मचारियों  के  अधिकारों  की  सुरक्षा  करता  है  तथा  इस

 बात  की  कोई  भी  सम्भावना  नहीं  है  कि  मालिक  श्रमिकों  के  वेतनों  में  कोई  कमी  कर  सकें  ।

 म  भी  इस  पक्ष  में  हूं  कि  भविष्य  निधि  के  श्रमदान  की  दर  बढ़ा  कर  ८-१/३  प्रतिशत  कर  दी

 जाये  |  लेकिन  साथ  ही  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखना  है  कि  इस  दर  के  अतिरिक्त  श्रमिकों  को  वेतन  भी

 तो  मिलता  रहे  ।  हो  सकता  है  कि  भ्रंश दान  की  दर  में  वृद्धि  करने  से  कहीं  संस्थान  बन्द  ही  न  हो  जाये  ।

 इसलिये  हमें  इस  बात  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  होगा  ।  इस  बारे  में  कई  समितियों  में  विचार  किया

 गया  जिस  में  कमेंचारी  तथा  मालिकों  ने  भाग  लिया  कौर  यह  निश्चय  किया  गया  कि  इस  की  जांच

 एक  प्राविधिक  समिति  द्वारा  की  जानी  चाहिये  |  इस  समिति  का  प्रतिवेदन  झरा  जाने  के  ही

 हम  ५  कार्यवाही  करेंगे  |

 इस  अ्रधिनियम  के  क्रियान्वयन  की  आलोचना  की  गई  है  कौर  ऐसा  बताया  गया  है  कि  मालिकों

 को  जो  कुछ  जितना  करना  चाहिये  था  उतना  उन्होंने  नहीं  किया  है  कौर  प्रशासन इस  काय॑  को

 कराने  में  श्रसमथं  रहा  है  ।  लेकिन  यह  बात  सत्य  नहीं

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  यह  योजना  लगभग  २८  लाख  श्रमिकों  पर  लागू की  गई

 थी  are  श्रमिकों  तथा  मालिकों  दोनों  ही  से  भ्रंश दान  प्राप्त  हो  गया  है  ।  इन  २८  लाख  श्रमिकों  के

 रिक्त  सरकार  तथा  गैर-सरकारी  संस्थानों  एवं  रेलों  में  कर्मचारियों  को  भविष्य  निधि  का  लाभ  मिल

 रहा है
 ।  इस  से  ३१  १९६० को  हमें  २३८  ७८

 करोड़  रुपये  की  हुई  ।  यह  ठीक

 है  यह  राशि  पूरी  प्राप्त  नहीं  हुई  थी  लेकिन  वह  इतनी  कम  है  कि  मुश्किल  से  वह  १  प्रतिशत ही  ait  है  ।

 कर्मचारियों  के  संघ  तथा  ns  एवं  राज्यों  की  विधान  सभाओं  के  सदस्य  हमारे  प्रशासन  की

 करते  हैं

 ।

 हम  उन  से  यह  पूछना  चाहते  हैं  i het  हमारी इस  बारे  में  सहायता  करें  कि
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 मालिकों  पर  अंशदान  रुक  जाता  है  कौर  हम  उसको  पाने  के  लिये  तुरन्त  ही  कार्यवाही  करते  हैं  तो  वह

 मिल  बन्द  हो  जाती  है  ।  ऐसी  परिस्थिति  में  हमें  क्या  करना  चाहिये--यही  हमारी  समस्या  है  ।  जरगर

 कर्मचारी  संघ  हमें  यह  पराम  शे  देते  हैं  कि  इस  घन  की  प्राप्त  के  जिये  हम  मालिकों  को  कुछ  समय  दें

 तो  हम  इस  के  लिये  तैयार  हैं  ।  फिर  यह  राशि  भी  तो  कोई  अधिक  नहीं  हैं  केवल  UU  करोड़  रुपये

 TT  रह  जाते  हैं  ।

 प्रशासन  बड़ी  प्रा लोच ना  की  गई  है  लेकिन  मेरा  निवेदन  है  कि  आलोचना  में  कुछ  सत्यता

 होनी  चाहिये  ।  मैं  इतना  ही  कहुंगा  कि  हम  जो  कुछ  कर  रहे  हैं  उसका  प्रकाशन  भी  साथ  ही  साथ  कर

 रहे  हैं  प्लोर  उस  से  यड़  स्पष्ट  है  कि  हमारा  कार्य  भ्रच्छा  है  ।  हम  सभी  मजदूर  संघों  के  प्रतिनिधियों

 केन्द्रीय  एवं  राज्य  के  पदाधिकारियों  से  हम  परामर्श  लेते  हैं  ।  ये  पदाधिकारी  उनके  लेखाकारों

 की  जांच  करते  हैं  तथा  उनके  काम  की  देखभाल  करते  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  संगठन  गर्द  कार्य

 कर  रहा है  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  श्रमिकों  की  अवकाश  प्राप्ति  एवं  उनकी  सत्य  के  उनके  सम्बन्धियों

 द्वारा  श्रमिकों  का  रुपया  वापस  लेने  में  काफी  देर  कर  दी  जाती  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इसकी  यहां  चर्चा

 करने  की  भ्रपेक्षा  माननीय  सदस्य  ऐसे  मामलों  की  जानकारी  मझे  दें  ।  हम  उनकी  जांच  करेंगे  |  हम  उन

 मामलों  का  नमूना  सर्वेक्षण  करेंगे  भर  यहं  देखेंगे  कि  व्यवस्था  में  कहां  कमी  है  पैसे  उस  में  सुधार

 किया जा  सकता  है  ।  ठीक  है  रुपया  वापस  करने  में  कुछ  देर  हो  जाती  है  कौर  विद्वेष  रूप  से  उस  समय

 जबकि  मजाक  उत्तराधिकारियों  के  नामों  का  उल्लेख  नहीं  करता  |

 हमें  विधि  के  नन सा रच  चलना  पड़ता  है  ।  मजदूर  जहां  काम  कर  रहा  होता  वहां से  बड़ी

 दूर-दूर  के  गांवों  में  जा  कर  उस  के  सही  वारिस  का  पता  लगाना  काफी  कठिन  होता  है  ।  उस  में  काफी

 समय  लग  जाता  है  ।  इसीलिये  मजदूर  आन्दोलन  में  काम  करने  वाले  माननीय  मित्रों

 मालिकों  से  भी  मेरा  श्रतुरोध  है  कि  वे  इस  के  सम्बन्ध  में  प्रचार  करें  शौर  मजदूरों  को  भली  भांति

 समझायें  कि  उन  को  प्रपत्र  पूरे-पुरे  भरने  चाहियें  उन  प्रपत्रों  में  बड़े  स्पष्ट  रूप  में  इस  का

 उल्लेख  करना  चाहिये  कि  यदि  दुर्भाग्यवश  उन  की  मृत्यु  हो  जाये  तो  उन  के  नाम  की  निधि  की  राशि

 उन  के  किस  वारिस  को  दी  जाये  ।  माननीय  मित्रों  को  ऐसे  मामलों  की  हमारा  ध्यान  भी  झ्राक्षित

 करते  रहना  चाहिये  ।  मैं  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हम  उन  के  बारे  में  कार्यवाही  करेंगे  ;  कौर  उस

 कार्यवाही  से  उन  को  पूर्ण  संतोष  होगा  |

 श्री
 wo

 मो०
 क्यां  मंत्रालय  भविष्य  निधि  आयुक्त  से  नहीं  कह  सकता  कि  वह  ऐसे

 मामलों  के  आंकड़े  तैयार  करे  जिन  में  विलम्ब  होता  है  ?
 मृत्यु  होने  पर  ही  साधारण  निवृत्ति

 के  मामलों  में  भी  बड़ा  विलम्ब  होता  है  कौर  तब  तक  लोग  ऐसे  लोगों  को  दूसरों  से  भीख  मांग-मांग

 कर  शरापना  काम  चलाना  पड़ता  है  ।  इस  में  भी  लगभग  पूरा  एक  साल  लग  जाता  है  ।

 fait  श्रली  :  मुझे  स्वयं  इस  की  बड़ी  चिन्ता  रहती  है  ।  मैं  जब  भी  कलकत्ता

 या  भ्रमण  स्थानों के  इन  कार्यालयों  में  जाता  तब  हमेशा  ऐसे  मामलों  की  फाइलें  देखता  हुं  ।  वैसे

 इस  में  तीन  सप्ताह  से  श्रमिक  समय  नहीं  लगना  चाहिये  ।  कुछ  मामले  ऐसे  जरूर  होते  हैं  जिन

 में  ज्यादा  विलम्ब  होता  वह  इसलिये  कि  मालिकों  कौर  मजदूरों  द्वारा  किये  जाने  वाले  अंशदानों

 में  कहीं  कुछ  कमी  होती  है
 ।

 लेकिन  कुल  मिला  साधारणतया  निवृत्ति  के  तीन  सप्ताह  के

 भविष्य  निधि  की  रानी  सदा  कर  दी  जाती  है  ।  तीन  सप्ताह  के  इन्दर-म्रन्दर  भेज

 दिया  जाता  है  ।
 —_—

 मिल  wait  में
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 श्री  a.  faz

 मैं  एक  बार  फिर  माननीय  मित्रों  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वे  ऐसे  मामलों  की  हमें  जानकारी

 कराते  रहें  |  मेरा  यह  केवल  भ्रौपचारिकतावद  नहीं  है  ।  में  हृदय  से  चाहता  हूं  कि  इस  में

 सुधार  किया  जाये  |  मज़दूरों  को  सेवा  से  निवृत्त  होते  ही  उन  की  भविष्य  निधि  की  राशि  मिल  जानी

 चाहिये  जिस  से  कि  वे  तय  कर  सकें  कि  वे  उस  का  क्या  करेंगे  ।  में  समझता  हुं  कि  जब  तक  मज़दूरों

 को  यह  राशि  नहीं  तब  तक  उन  को  उसी  शहर  में  रहना  पड़ता  है  जहां  वे  काम  कर  र  हे  होते

 हैं
 ।

 वे  तब  तक  aaa  गांवों  में  नहीं  लौट  पाते  शर  शहरों  में  रहने  का  खर्चे  बहुत  ज्यादा  पड़

 जाता  है  ।  शर  चूंकि  निवृत्त  होने  के  बाद  मजूरी  मिलना  बन्द  हो  जाती  इसलिये उन  को  ऋण  लेना

 पड़ता  है  ।  इस  से  उन  की  स्थिति  बड़ी  कठिन  हो  जाती  है  ।  इसलिये  उन  को  निवास  होने  के  बाद  के

 तीन-चार  सप्ताहों  के  भ्रमर-म्रन्दर भविष्य  निधि  की  afer  मिल  जानी  जिस  से  कि  वें

 तय  कर  सकें  कि  वे  आगे  क्या  करेंगे--कोई  व्यवसाय  करेंगे  या  कहीं  जमीन  खरीदेंगे  ।

 रक्षित  राशियों  के  बारे  में  निर्णय  हो  ही  चुका  है  ।  रक्षित  राशियों  के  लिये  मज़दूरों  से  लिया

 गया  रुपया  यदि  उन  मज़दुरों  की  भविष्य  निधि  में  जमा  नहीं  तो  उन  मजदूरों  को  कुछ  रियायत

 मिलनी  ही  चाहिये  ।  शुरू  में  यह  रक्षित  राशि  शायद  २४५  लाख  रुपये  बताई  जा  चुकी  है  ।  तरह

 तरह  की  जातियों श्र  निधि  में  बचने  वाली  अतिरिक्त  रादियों  के  जुड़ने  से  यह  रक्षित  राशि  बढ़ती

 जायेगी
 |

 मंशा  यह  है  कि  यदि  मजदूरों  से  भविष्य  निधि  के  नाम  पर  कोई  ula  वसूली  भई  है  तो  वह

 उसे  मिलनी  ही  चाहिये
 ।

 इस  योजना  की  मंजूरी
 दी

 जा  चुकी  है
 ।

 यह  तो  ठीक  है  कि  भविष्य  निधि  पर  अधिक  ब्याज  मिलना  चाहिये  लेकिन उस  में  खतरा

 भी  ज्यादा  है  ।  अ्रघिक  ब्याज  पाने  की  कोशिश  मल धन  पर  जांच  जाती  है  ।  इसलिये  हम  ने  इस

 मामले  में  वित्त  मंत्रालय  की  ही  बात  मानी  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  इस  के  बारे  में  जितने  भी  सुझाव  दिये  उन  पर  विचार  ware  किया

 जायेगा
 ।

 लेकिन  हमारी  अपनी  कोशिश  यही है  कि  मजदूरो ंसे  जो  भी  अंशदान  ar

 मालिकों  से  मजदूरों  को  war  करने  के  लिये  जो  भी  अंशदान  लिया  जाये  उन  दोनों  की  राशि  का

 विनियोजन  इस  प्रकार  का  हो  जिस  में  कम  से  कम  खतरा  हो  ।  चाहे  ब्याज  उन  को  कुछ  कम  ही  मिले

 लेकिन  मूलधन  पर  तो  ate  न  कराये  ।  माननीय  सदस्यों  के  सभी  सुझाव  हम  वित्त  मंत्रालय  के  पास

 भज  दगे  ।  खास  तौर  से  इस  मामले  में  वित्त  मंत्रालय  की  सलाह  पर  ही  काम  किया  जायेगा  ।

 बदली  वगेरह  के  कुछ  ऐसे  विषय  जिन  के  बारे  में  मजदूर-श्रान्दोलन को  हीं  सक्रिय  होना
 ।

 भविष्य  निधि  अधिनियम  में  उसकी  व्यवस्था  की  गुंजाइश  नहीं  है  ।  एक  बार  भी  यदि

 मजदूर  भविष्य  निधि  पाने  का  हकदार  हो  तो  उसे  वसूली  करा  लेनी  कौर  वसूली  की

 राशि  बिलकूल  निरापद  रहनी  चाहिये  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  जुर्माने  की  राशि  बहुत  कम  होती  हालांकि जिस  राशि

 की  गैर-अदायगी  के  लिये  जुर्माना  किया  जाता  है  वह  कहीं  ज्यादा  होती  है  ।  लेकिन  हमें  यह  भी  देखना

 चाहिये  कि  यदि  किसी  राशि  की  गैर-अदायगी  के  लिये  न्यायालय  ने  किसी  मालिक  पर  जुर्माना  कर

 दिया  तो  उस  का  यह  मतलब  तो  नहीं  होगा  कि  उस  मालिक  को  केवल  जुर्माना  भरना  मूल
 राशि wer  नहीं  करनी  पड़ेगी  ।  मूल  राशि  तो  उतनी  ही  बनी  उस  की  अदायगी  भी  उसे

 करनी  ही  पड़ेगी  ।  इतना  ही  विधि  में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  गैर-श्रदायंगी  के  लिये  दण्ड  के  रूप

 में  मालिक  को  ब्याज  की  भ्रमित  ऊंची  दर  gar  करने  पर  विवाद  किया  जा  सकता  है  ।  उस  भ्र ति रिक्त
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 दर  को  नुकसानी  कहा  जायेगा
 ।

 अधिनियम  में  तो  महीने  की  सजा  की  भी  व्यवस्था  है
 ।

 अरब  यद

 काम  वकीलों  का  है  कि  वे  न्यायालय  से  कौर  अधिक  दण्ड  देने  के  लिये  कौर  तब  न्यायालय  जो

 ठीक  समझे  दण्ड  दे  |

 लेकिन  aa  वसूलियों  के  बारे  में  स्थिति  कांफी  सुधर  गई  है  ।  सभी  माननीय  सदस्य  जानते

 हैं  ।  इसलिये  मुकदमे  कौर  दण्ड  दोनों  ही  बेमतलब  से  हो  गये  हैं
 ।

 ५०  या  इस  से  अधिक  मज़दूरों  वाले  संस्थानों  को  विमुक्ति  देने  की  व्यवस्था  में  कोई  परिवर्तन

 नहीं  किया  गया  है  ।  नये  संस्थानों  को  तीन  वर्ष  तक  विमुक्ति  दी  जायेगी  ।  ५०  से  कम  २०  मज़दूर

 तक  रखने  वाले  संस्थानों  को  तीन  की  जगह  पांच  वर्ष  तक  विमुक्ति  दी  जायेगी  ।  संभव  है  कि  कुछ

 संस्थान  ऐसे  भी  कहीं-कहीं  मिल  जायें  जिन  को  काम  शुरू  करते  ही  मुनाफा  होने  लगे  ।  लेकिन  हमें  ध्यान

 रखना  चाहिये  कि  यह  अधिनियम  पुरे  देश  के  लिये  कौर  इस  की  सभी  व्यवस्था यें  समूचे  देश  की

 परिस्थितियों  को  सामने  रख  कर  ही  की  जानी  एक-दो  छिटपुट  संस्थानों  को  देख  कर  नहीं  ।

 सहकारी  समितियों  के  बारे  में  काफी  कहा  जा  चुका  है  ।  इस  में  केवल  उन  सहकारी  समितियों

 को  रखा  गया  है  जिन  में  २०  मजदूर  तक  काम  करते  हों
 ।

 उन  को  पांच  वर्ष  तक  विमुक्ति  दी

 जिस  से  कि  उन  का  काम  जम  सके  कौर  भविष्य  निधि  की  व्यवस्था  के  कारण  उन  की  फैक्टरी  बन्द

 होने  की  नौबत  न  श्री  पाये  ।

 मकान  बनाने  ज़मी  में  खरीदने  के  लिये  दिये  जाने  वाले  ऋणों  के  बारे  में  सभी  एकमत

 हो
 गये  इसलिये  उस  में  कोई  कठिनाई  नहीं  पड़ेगी

 ।

 fait  मन्थनी  पिल्ले
 :

 वह  पर्याप्त  है
 ।

 उस  की  एक  afer  सीमा  निर्घारित  कर  दी  गई

 है  ।

 आबिद  चली
 :

 लेकिन  हम  उसी  राशि  में  से  तो  दे  सकते  हैं  जिस  का  कि  कोई  मज़दूर

 हक़दार हो  ।

 माननीय  सदस्य  ने  भ्रान्ति  की  एक  मिल  का  उल्लेख  किया  था  ।  ऐसे  भी  छिटपुट  मामले  हो

 सकते  हैं  ।  लेकिन  मालिक  का  ae  भी  दायित्व  है  कि  वह  भविष्य  निधि  में  अपनी  भ्रांत  से  भ्रंशदान  करने

 के  साथ  ही  साथ  मज़दूरों  से
 भी

 उन  का  अंशदान  वसूल  करे  पूरी  राशि  को  बैंक  में  जमा  कर  दे

 हमारे  अधिकारी
 भी

 इस  सम्बन्ध  में  काफी  ग  रहते  हैं
 यदि  न

 तो  इतने  भ्रमित  संस्थानों

 को  इस  में  शामिल  करना  संभव
 न

 हो  पाता
 |

 यहां-वहां  कुछ  त्रुटियां  तो  रह  ही  सकती  हैं  ।  मैं  फिर

 प्रतिरोध  करता  हूं  कि  यदि  कहीं  कोई  संस्थान  इस  में  शामिल  न  ger  तो  माननीय सदस्य  हमें  उस

 कीਂ  जानकारी  कराते  रहें  |

 निवृत्ति-काल  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  जानते  ही  हैं  कि  यदि  सेवा-काल  तीन  वर्ष  से  कम  हो

 तो  २५  कौर  उस  के  बाद  ५०,  ७५  ८०
 प्रतिशत  तक  की  अदायगी  की  जा  सकती  है  ।

 पूरी  राशि  १५  वर्ष  के  सेवा-काल  के  बाद  मिलती  है
 ।

 मजदूर  ara  तौर  पर  २०  वर्ष  की  अवस्था  में

 नौकरी  शुरू  करते  हैं  ।  भविष्य  निधि  की  पूरी  राशि  पाने  के  लिये  उसे  कम  से  कम  १४  वर्ष  तक  सेवा

 करनी  चाहिये
 ।

 यदि  हम  माननीय  सदस्य  का  यह  सुझाव  मान  लें  कि  पूरी  राशि  वापस  कर  दी

 तो  फिर  वह  निवृत्ति-लाभ  नहीं  रह  जायेगा
 ।

 हम  तो  चाहते  हैं  कि  मजदूर  एक  ही  संस्थान में  श्रमिक

 काल  तक  जिस  से  कि  उन  की  मजूरी
 we

 भविष्य  निधि  में  वृद्धि  हो  सके  ।
 कबा

 spre  sti  में
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 भ्राधिद

 मद्रास  के  एक  माननीय  झर  एक  अन्य  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है
 कि

 मजदूर  चाहते

 हैं  कि  उन  को  यह  ऋण  मिले  कौर  इस  की  मंजूरी  काफी  उदारता  से  दी  जाये  ।  हम  चाहते  हैं  कि

 भविष्य  निधि  की  राशि  में  से  बहुत  थोड़ी  सी  चीजों  के  लिये  ऋण  देने  की  व्यवस्था  हो  ।  मकान  बनाने

 कौर  जमीन  खरीदने  के  लिये  तो  उस  में  से  ऋण  दिया  ही  जा  सकता  है  ।  मंशा  यह  है  कि  निवृत्त  होने

 पर  मज़दूरों  को  एक  खासी  प्रच्छी  रकम  दी  जाये  |  लेकिन  यदि  तीन  वर्ष  के  सेवा-काल के  बाद  ही

 भविष्य  निधि  में  मालिकों  के  अ्रंद्वदान  की  पुरी  रात  मजदूरों  को  देने  की  व्यवस्था  की  या  उस

 में  से  अधिक  ऋण  देने  की  व्यवस्था  कर  दी  तो  निवृत्त  होते  समय  मजदूर  को  कुछ  मिल  ही  नहीं

 सकेगा  ।  wy  वर्ष  की  भ्र वस् था  पार  करने  के  उन  को  पुरी  राशि  लेने  का  हक  हो  जाता  है
 ।

 उस

 अवस्था में  मजदूर  १४५  वर्ष  तक  काम  कर  चुकने  के  बाद  संस्थान  को  छोड़ना  नहीं  चाहते  |  इस  लाभ

 को  देख  मजदूरों को  अपने  संस्थान  से  लगाव हो  जाता है  श्रौर ऐसी  हालत में  वे  किसी

 दूसरे  संस्थान  में  तभी  जायेंगे  जब  वहां  काफी  ऊंची  मजूरी  मिल  रही  हो  |

 माननीय  सदस्यों  को  मालूम  ही  है  कि  कोयला  खन  भविष्य  निधि  में  भी  यह  व्यवस्था  की

 गई  है  कि  यदि  कोई  मज़दूर  एक  वर्ष  तक  बे  रोज़गार  ो  उसे  भविष्य  निधि  पाने  का  हक़  नहीं

 रहेगा यदि  वह  एक  वर्ष  के  भ्रमर  ही  किसी  कोयला  ख.न  में  काम  करने  लगे  तो  उसकी  भविष्य

 निधि  की  निरन्तरता बनी  रहती  है  ।

 चमड़ा  उद्योग  के  बारे  म  पहल  ही  कह  चुका  हूं  कि  जिन  जिन  स्थानों  पर  विभिन्न  उद्योगों

 को  इसमें  शामिल  करने का  निर्णय  किया जा  चुका  यदि  वहां  किसी  स्थान  पर  इसे
 aa  तक

 लाग  नहीं  किया  गया  तो  हम  उसकी  जांच  करायेंगे  कौर  उस  मामले में  माननीय  सदस्य
 के

 सुझाव  पर  विचार  करेंग
 ।

 मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  माननीय  सदस्य  ऐ  से  मामलों  को  हमारे  सामने  लाने
 के

 लिये  संसदीय  वाद-विवाद  की  राह  न  देखें  ।  वे  |  हमें  लिख  सकते  हैं  ।  हमारे काम  में  उनको

 जो  भी  त्रुटियां  वे  हम  बतायें  ।  हम  उनके  सुझावों  का  स्वागत  करेंगे  है  कि  हमारे  काम

 से  उनको  पूर्ण  संतोष  होगा  ।

 आदा  है  कि  माननीय  सदस्य  सब  सम्मति  से  मेरे  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करेंगे  |

 fat  do  ao  बविट्ुलराव
 :  एक  प्रश्न  यह  भी  था  कि  संस्थान  के  बन्द  या  दिवालिया  होने

 अन्य  ऋण  दातों  के  दावों  की  अपेक्षा  भविष्य  निधि  की  राशि  की  अदायगी  को  सर्वो  परि  प्राथमिकता

 दी  जाय  ।  इस  पर  कहां  तक  विचार  gare  ?

 श्री  श्राबिद  शर्ली  इस  पर  हमने  काफी  विचार  किया  लेकिन  कभी  तक  अन्तिम निर्णय  नहीं

 हो  सका है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 oe  में  श्री  नलदुर्गकर  का  संशोधन  रखता हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 में  मूल  प्रस्ताव  रखता  हुं
 ।  प्रदान यह  है

 :.

 कर्मचारी  भविष्य  नि  PEXR  में  max  संशोधन  करने  वाले
 ~

 विधेयक पर  विचार  किया  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 मिल  अंग्रेजी  में
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेंगे
 |

 fat त०  :  में  खण्ड ५  का  अरपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  पर
 खंड

 ५  का

 विरोध  करता  हूं  ।

 महोदय  :  तब  में  खण्ड  को  अलग  से  ही  प्रस्तुत  करता  हूं  प्रदान यह  है

 खण्ड  २  से
 ४

 विधायक  का  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खंड २  से  ४  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड  -धारा  १६  का

 fat त०
 ब०  विट्लराव  :  मैं  इस  खण्ड  का  विरोध  करता  हूं

 ।
 इस  खण्ड  की  कोई

 आवश्यकता

 नहीं  क्योंकि  मूल  अघिनियम की  धारा  १६  (२)  के  झन्तगंत  सरकार  को  पर्याप्त  शक्तियां  प्रदान  की

 गई  हैं  ।  यदि कोई  सहकारी  समिति  या  संस्थान  घाट  में  चल  रहा  तो  उसे  सरकार  उसके  भ्रनुसार

 विभक्त कर  सकती  है  |

 हम  चाहते  हैं  कि  सहकारी  समितियों  को  रियायतें  दी  जायें  ।  उनको  प्रो हन  दिया  जय  ।

 में  मानता  हूं  कि  जो  सहकारी  समितियां  वास्तव  में  भविष्य  निधि  की  aaa  करने  की  स्थिति

 में  न  जिनको  वास्तव  में  कोई  ware न  होता  उसको  विमुक्ति दी  जाये  ।  लेकिन  इसकी

 ars  में  कुछ  समितियों  को  झूठे  लेखों  के  भ्राता  वास्तव में  मुनाफा  होने पर  विमुक्ति  मिल

 जाती है
 ।  जो  समितियां या  संस्थान  वास्तव  में  विमुक्ति के  योग्य  उनको  मूल  अघिनियम की  धारा

 १६  (२)  के  श्रन्तगंत  विमुक्ति  दी  जा  सकती  है  ।

 मूल  alah  में  विमुक्ति-काल तीन  वर्ष  तक  का  अरब  उसे  पांच  वर्ष  क्यों  किया  जा  रहा

 यदि  पांच  ay  से  पहले  ही  किसी  संस्थान  या  सहकारी  समिति  को  लाभ  होना  शुरू  हो  तो

 क्या
 सरकार  उससे  कहेगी  कि  वह  भविष्य  निधि  योजना  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  करे

 ?

 इस  लिय  सरकार  को  इस  खण्ड  को  वापस  ले  लेना  चाहिये  ।

 at
 आबिद  चली

 :  माननीय  सदस्य  को  शायद  मालूम  होगा  कि  मद्रास  में  एक  विशेष  वर्ग
 की  सहकारी  समितियों  को  पहले  ही  विमुक्त  किया  जा  चुका  है  ।  मद्रास  सरकार  उनको  विमुक्ति  देने

 पर  बड़ा  प्राप्त  कर  रही  थी  ।  एसे  कौर  भी  सुझाव  कई  जगहों  से  आये  श्र  उनके  पक्ष  में  काफी

 वजनदार  दलीलें  दी  गई  हैं  ।  इसी  लिये  हमने  इस  व्यवस्था  को  इस  संशोधन  विधेयक  में  सम्मिलित  करना

 प्रावव्यक  समझा
 |

 माननीय  सदस्य  को  यह  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  बहुत  सी  सहकारी  समितियां

 स्वयं  मज़दूरों  द्वारा  चलाई  जाती  हैं  ।  शक्ति  तो  हमारे  पास  पहले  भी  थी  |  लेकिन  उसे  अधिक  निभाया

 त्मक  रूप  देना  चाहते  थे  ।  सम्बन्धित  संस्थानों  को  यह  स्पष्ट  जानकारी  होनी  चाहिये  कि  जिनको

 मुक्ति दी  गई  उनको  पांच  साल  तक  विमुक्ति  दी  जिससे कि  वे  उसी  के  अनुसार अपना

 कम
 बना  सकें

 ।
 मुझे  विश्वास  है

 कि
 श्रमिक  गहराई  से

 विचार  करने  पर  माननीय  सदस्य  भी  इसी

 निष्कर्ष  पर  पहुंचेंगे  कि  यह  व्यवस्था  सहकारी  मजदूरों  कौर  सबका  रिता
 श्रन्दोलन--सभी

 की  प्रगति  में  सहायक  होगी  |

 मल  अंग्रेजी  में
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 1उपाध्यक्ष महोदय : प्रदन यह है महोदय  :  गरदन  यह  है  :

 ‘fe  खण्ड  ४५  विधेयक  का  द्ग  aq’

 खंड  ५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  ६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  यह  है  :

 कि  खण्ड  १,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  विधेयक  का  at  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  १,  अधिनियमन सुत्र  विधेयक  का  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 ।

 fet  आबिद  चली  :
 में  प्रस्ताव करता

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  0.0

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  gar  ।

 डा०  मेलकोटे  :
 में  कुछ  बातें  माननीय  उपमंत्री  की  जनकारी के  लिये  बताना

 चाहता  हुं  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  भविष्य  निधि  के  द्वारा  जो  राशि  इकट्ठी  होती  sae  बहुत  होती

 है  ्र  सामान्यतः  सरकार  उसको  प्रश्न  कामों  के  लिये  व्यय  करती  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  इस

 धन  राशि  का  अधिक  भाग  मज़दूरों  की  रहन  सहन  की  दला  सुधारने  में  व्यय  किया  जाना  चाहिये  जब

 कि
 कभी  तक  इस  काम  के  लिये  बहुत  थोड़ी

 धन
 राशि  व्यय

 की
 जाती  है

 ।

 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उपमंत्री ने  बताया  कि  १  प्रतिशत  उद्योगों  में  भविष्य

 निधि  की
 उगाही  नहीं  हो  पाई  है

 ।
 में  समझता  हूं  कि

 सरकार
 को  हम  केवल  इस  लिये  शाबाशी  नहीं

 दे  सकते  कि  शेष  सारा  धन  वसुल  कर  लिया  गया  है  ।  सरकार  को  कठोर  कार्यवाही  करनी  चाहिये

 जिससे  सभी  उद्योगों  से  पुरी  धन  राशि  उगाही  जा  सके  ।

 उपमंत्री  ने  माननीय  सदस्यों  के  इसके  बारे  में  सुझाव  मांगे  हैं
 ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  महीने
 के  area  में  मालिक  भविष्य  निधि  की  पुरी  रकम  जमा  नहीं  करता  है  तो  उसके  खिलाफ़  तुरन्त

 वाही  की  जानी  चाहिये  ।

 तीसरी  बात  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  किसी  भी  उद्योग  में  परिसमापन  कार्यवाही  आरम्भ

 होने  पर  मजदूरों  की  भविष्य  निधि  की  उगाही  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  ।

 श्री  तंगामणि
 जब

 इस  अधिनियम  का  इतना  विस्तृत  संशोधन  प्रस्तुत  है  तभी  मुझे
 यह  देख कर  बड़ा  झा इच ये  है  कि  समय  पर  विधिक  लेखों  को  मज़दूरों  को  भेजने  केਂ  बारे  में  कोई  उपबन्ध

 इसमें  नहीं  किया  गया  है
 ।

 मुझे  ऐसे  मामलों  का  पता  है  जिनमें  वार्षिक  लेखे  एक  तथा  दो  वर्षों  तक

 नहीं  दिये  गये  हैं  ।

 विधेयक के  खण्ड  १  में  बताया  गया  है  कि  यह  सरकारी  गज़ट  में  प्र चि सूचित तिथि  से  लागू  होगा  ।

 मे  जानना  चाहता  हूं  कि
 इसको  किस  तिथि  से  लागू  किया  जायेगा  ।

 मूल  wast  में



 २३  १८८२  कर्मचारी  भविष्य  निधि  विषयक

 खण्ड  ५  के  द्वारा  घारा  १६  का  संशोधन  किया  जा  रहा  है  कि  उद्योग  की  स्थापना  की
 तिथि  से

 पांच  वर्ष  तक  छुट  दी  जायेगा
 |  मूल  अधिनियम में  ३  वर्ष  की  छूट  की  व्यवस्था

 थी
 जिस  को  बढ़ाकर

 पांच  वर्ष  कर  दिया  गया  प्रादेशिक  भविष्य  निधि  समितियो ंने  भी  सिफारिश  की  है  किछूटनहींदी

 ज्ञानी  चाहिये  ।  में  समझता  हूं  कि  घारा  १६(१)  से  हमारा  वह  उद्देश्य  ही  समाप्त  हो  जाता  है

 जिसको  पूरा  करने  के  लिय  हमने  यह  संशोधन  प्रस्तुत  है  ।

 toa  भ्राबिद भ्रली at  :  मुख्य  alae  के  झन्तगंत  जो  कारखाने  जाते  जहां तक
 उनका

 सम्बन्ध  यह  व्यवस्था  रहित  नहीं  है  ।  परिवर्तन  तो  उन  संस्थानों  में  होगा  जिन  में  थोड़  श्रमिक

 काम  करते  हैं  ।  उनमें  भी  अ्रत्यंत  छोडे  संस्थानों  को  संरक्षण  की  आवश्यकता  है  उसी  उद्देश्य  से

 तीन  वर्ष  की  अवधि  को  बढ़ाकर  पांच  वर्ष  तक  कर  दिया  गया  है  |

 जहां  तक  तारीख  का  सम्बन्ध  हम  स्वयं  ही  इसे  शी  घ्नातिशी  कर  लाग  करना  चाहते  हैं  ।  हम  स्वयं

 ही  इस  काम  में  विलम्ब  नहीं  करना  चाहते  |  निस्संदेह  यह  विधेयक  दूसरे  सदन  में  जायेगा  कभी

 अन्य  कार्य  पुर  होंगे  ।  परन्तु  इन  कामों  को  भी  हम  तेजी  से  पूरा  करेंग  |

 जहां  तक  कुर्की  का  सम्बन्ध  है  उसमें  एक  कठिनाई  है  ।  जब  किसी  नियोजक की  वित्तीय  स्थिति

 कमजोर  हो  जाती  है  तो  वह  ग्रसना  प्रदान  नहीं  भेजता  |  यह  अंशदान  हर  महीने  प्राप्य है  ।  तो  एसी

 स्थिति  में  हम  क्या  करना  चाहिये  ।  यह  समस्या है  ।  माननीय  सदस्यों  को  केन्द्रीय  संगठनों  के  द्वारा

 हमें  बताना  चाहिये  ।  यदि वे  हमें  सुझाव  दें  कि  यदि  कोई  नियोजक ष्  अवधि  के  भीतर

 दान  की  प्रदाय गी  न  कर  तो  उसके  विरुद्ध काय  वाही  की  जाये  ।  कार्यवाही  का  अभिप्राय  कुर्की से  ही

 है  ।  जित  समय  हम  फर्क  करेंगे  बाजार  में  उसकी  साख  जाती  रहेगी  |  संस्थापन  बंद  हो  जायेगा

 कौर  श्रमिक  बेकार  हो  जायेंगे  |  पहले  जब  कभी  एसी  स्थिति  उत्पन्न  होती  रही  है  तभी  हमें  संघों  के

 निधि  यह  बतलाते  te  हैं  कि  हमें  धीरे  धीरे  चलना  चाहिये  ।  स्थानीय  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  ने  हमें  यही

 सलाह  दी  है
 ।

 तलचर  के  संस्थापन  पर  चर्चा  हुई  थी  ।
 वहां  श्रमिक  काम  करते  थे  ।  भविष्य

 निधि
 का

 प्रदान  कहां  है
 ?

 श्रमिक  तो  वहां  पर  खान  बन्द  हो  जाने  के  महीनों बाद  तक  काम  करते  नियोजक

 तक  भाग  गये  थे  ।  परन्तु  उस  पर  भो  श्रमिक  काम  करते  सम्पत्ति की  देखभाल  करते  रहे  ताकि

 जब  कभी  दूसरा  नियोजक  जाये  तो  उसे  काम  चाल  करने  में  कठिनाई  न  हो  ।  हमें  श्रमिकों के  व्यवहार

 की  प्रशंसा करनी  चाहिये  ॥

 पंडा०  मेल कोटे  :  श्रमिकों  का  घन  नियोजक  के  हाथ  में  नहीं  जाना  चाहिये  ।

 fan  ध्राबिद  चली  :  पहले  महीने  वह  नहीं  देता  ।  दूसरे  मास  वह  श्रमिकों  से  avers  एकत्रित

 करता है  ।  यह  काम  चलता  ही  रहता है
 ।  मालिक  न  केवल  झपना  अंशदान ही  नहीं  देता  बल्कि  वह

 श्रमिकों के  अंशदान  की  अदायगी  भी  करता  है  पौर  हमारी  शर  से  बैंक  को  उसकी  अदायगी  नहीं

 करता मैंने  सभी  माननीय  सदस्यों  को  कहा  है  कि  वे  मुझे  बतायें  कि  कितनी  अवधि  के  बाद  हम

 जक  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करें  ।  सुझाव  प्राप्त  करने  का  यह  है  कि  उसके  परिणामस्वरूप  श्रमिकों

 को  न  रहन  पड़े  ।  यही  कठिनाई  हमारे  सामने  है
 ।

 सुझाव  देना  आपके  हाथ  में  है
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान यह  है  कि

 को  पारित  कियां  जाय  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 fat  भ्रंग्रेजी  में
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 विलासपुर  वाणिज्यिक  निगम  विधेयक

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री
 :  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :

 बिलासपुर  वाणिज्यिक  अघिनियम  Rooy  बिक्री
 च्  को

 निरसन  करने
 तथा

 तत्संबंधी

 कतिपय  अन्य  मामलों  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  विचार  frat

 जाय  ॥

 यह  विधेयक सीधा  सा  है  ।  इसका  उद्देश्य  एक  ऐसे  विधेयक  का  निरसन  करना  है  जो  इस
 समय

 प्रयुक्त नहीं  किया  जा  रहा  ।  इस  विधेयक  की  मुख्य  बातें  मैं  सभा  के  सामने  रखूंगा
 |

 हिमालय  पर्वतीय  क्षेत्र में  स्थित  एक  छोटी  रियासत
 थी

 जिसका  विलय  9e¥o F के

 करीब भारत  में  हुम  ।  १९४८  से  पहले  वहां  के  शासक  राज्य  की  प्रजा  में  egal  के
 स  मान  वितरण

 के  प्र प्रो जत  से  एक  व/शिज्यिक  अधिनियम  बनया  था  ।  उसी  अधिनियम  के  अधीन  यह  निगम

 था  ale  यह  राज्य  के  विलय  तक  काम  करता  रहा  |  उसके  बाद  यह  सं विहित  निगम  के  रूप  में  चलता

 रहा  ।

 geuy  में  aaa  के  अ्रधिनियम  द्वारा  बिलासपुर  हिमाचल  प्रदेश  ar  भाग  बना  जो  कि  अब

 संघीय  क्षेत्र  है  ।  बिलासपुर  हिमाचल  प्रदेश  का  एक  जिला  बन  गया  शर  हिमाचली  प्रशासन  ने  यह

 सोचा  कि  वस्तुग्रों  के  सम  न  वितरण  का  काम  सहकारी  संस्थानों  को  प्पा  चाहिये |  नट

 बिलासपुर में  एक  सहकारी  संस्था  बन  दी  गयी  कौर  अब  उसका  काम  प्रगति कर  रहा  है
 |

 यह  संस्था

 बड़ा  उपयोगी  काम  कर  रही  है  ।

 सहकारी  संत्थाग्रों  के  होते  हु  ये  इस  निगम  को  व्यर्थ  समझा  गया  ।  बिलासपुर  के  विलय  के  बाद  भी

 अधिनियम  लागू  रहा  परन्तु  इसमें  कुड  त्रियां  थीं  ।  उस  अधिनियम  के  अनुसर  इस  fata  बन्द

 हीं  किया  जा  सकता था  ।  इस  कारण  mene  को  बन्द  करते  में  इयां  थीं  ।  हमने  इसे  सहकारी

 संस्था  बनाने  की  बात  भी  सोची  तू  हमें  सलाह  दी  गयी  कि  भ्रधिनिथम  के  होते  ह ुपे  ऐसा  नहीं  किया

 सकता
 ।  कब इस  निगम  का

 कॉम  काफी  कम  हो  गय  है  प्रौढ़  ्र नि जायं  वस्तुओं  के  वितरण  का  काम

 बिलासपुर  सहकारी  व्यापार  संघ  द्वारा  कियां  ज  रहा है  ।  अब  केवल  इस  निगम को  बन्द  करन है

 इसके  कु  डु
 दायित्व  हैं  ग्रोवर  कु  ड  म्र/स्तियां  हैं  ale  इसे  तभी  बन्द  किया  रजा  है  जबकि  अधिनियम

 को  नियमित  किया  जाय  |

 उस  क्षेत्र  में  सहकारी  संस्थायें

 सम्मानजनक

 कप  से  काम  कर  रही  इस  कारण इस  निगम

 की  waaay  नहो ंहै  ।  विधेयक  का  भी
 यही

 उ  ४!  यदि  यह  विधेयक  दोनों  सभाश्रों  में
 पा

 रित

 हो  जाता  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  इसके  fy  टन  के  fs  ए+  तारीख  निश्चित  करेगी  ।  इसके  दायित्व

 ait  ग्रास्तियां  केन्द्रीय  सरकार  को  झरता  ।  की  जायेंगी  |  निगम  की  TPE  पूंजी  ५  लाख  रुपये
 थी  ।

 आस्तियों  की  अधिकांश  वसूली  हो  चुकी  है  ।  गत  तीन  या  चार  वर्षों में  इसने  बहुत  कम  काम  किया  हैं  ।

 कुछ  ऋण
 भी

 हैं
 ।

 हम  उन  लगों  की  प्राप्ति  चाहते  हैं  जिनकी  मात्रा  पांच  ६  हजार  रुपये  के

 करीब  परन्तु  कुड  ऋणगदाताश्ों  काਂ  पता  नहीं  है  ।  इसके  विघटन  से  कुछ  भार तो  परन्तु  हमें
 विश्वास  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  का  प्रशासन  समस्त  बस्तियों  की  प्राप्ति  का  प्रयत्न  करेगा

 यही  इस  विधेयक  का  area  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव प्रस्तुत  हुमा ।

 मूल  sist  में



 &>
 २३  १८८२  भातीय  aaa  वायु

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :
 रन  यह  है

 :

 fe  बिलासपुर  वाणिज्यिक  अधिनियम  ood  विक्रमी  संवत्‌  को  निरसन  करने  तथा

 तत्संबंध  कतिपय  अन्य  मामलों  की  व्यवस्था  करने  वाले
 विधेयक

 पर
 विचार

 किया  जाये  थ

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  चूंकि  खं  डॉ  के  बारे  में  कोई  सं  शोबन  नहीं  है  में  सभी  खंडों  को  मतदान

 के  लिये  रखूंगा  । प्रदान यह  है
 कि  :

 १  से  ४,  श्रषिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  भंग  बने  ।

 प्रत्ताव  स्वीकृत  |

 ची
 दातार  मैं  wee  करता  हूँ

 कि

 को  पारित  किया  जायें  ।''

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 कि  :

 को  पारित  किया  गये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 भारतीय  विमान  विधेयक

 तथा  संचार  मंत्री  To
 :  मैं

 प्रस्ताव  करत हूं  कि  :

 carder  fama  १९३४  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  ।''

 ag  विधेयक  भी  सीधा  ही  है  ग्रोवर  इसे  लाने का  कारण  यह  है  कि  हमें  विमानों  द्वारा  भे  जी  जाने

 वाली  के  बारे  में
 काफी  करि

 इयां  कुछ  के  बारे  में  उपयुक्त  रीति  से  घोषणा  नहीं  की

 जाती वर्तमान
 व्यवस्था

 के
 भ्रन्तगेंत  केवल  एक  हजार  रुपया  ज़ुल्मात  तथा  दो  मास  कैद  की  सजा  है  ।

 जब  हम  वाइ काउन्ट जैसे  महंगे
 विमान  खरीद  रहे  उस  शभ्रवस्था  में  यह  पर्याप्त  नहीं  इसके

 अतिरिक्त  लगता
 है

 कि  न्यायालय भी
 तनिक

 नर्सो  से  इस  पुंज
 में  न्याय कर  रहे  हैं  ।

 घारा
 १०

 के  संशोधन से  इस  जुर्माने  की
 रकम

 निर्धारित  नहीं  करते  बल्कि  इसके  साथ  ही
 दंड  की  व्यवस्था  को  दो  मास  से  बढ़ाकर  दो  वर्ज  तक  कर  चाहते  हैं  ।  साथ  ही  हम  विधि  आयोग

 की  सिफारिश  को  मानकर  शब्द  श्रघिनिथम  से  हटा  र६  विकी  wa  हम  स्वतंत्र

 शब्द  अब  झा वद यक  नहीं  है  ।

 इसके  ग्रतिरियत हम  इस  कानून
 के भ्रन्तगंत

 बने  नियमों  को  सितारों  के  समक्ष भी  रखना

 चाहते  हू
 ताकि  वहां जो  उपयुक्त  समझा  जाये  हो  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  ।

 मूल  wast
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 fat  area  गुप्त  (  qa)  :  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 विमानों  में  खतरनाक  चीजों  को  लादना  उचित  नहीं  है  ।  जो  लोग  गलत  लेबल  लगाकर  चीजों

 को  विमानों  में  लदवा  देते  हैं  वे  अवश्य  ही  खतरनाक  काम  करते  हैं  ।  किन्तु  मुझे  यह  आशंका  है  कि

 इस  विधेयक की  धाराओं  को  कठोरता  से  लाग  नहीं  कियाਂ  जायेगा  |  कारण  यह  है  कि  पिकनिक  उदयन

 विभाग  गेर-सरकारी  विमान  संस्थानों  के  साथ  नर्मी  का  व्यवहार करता  है  ।  कानून के  श्रतुसार

 किसी  गर-सरकारी  संस्थापन  को  मानूस  haa  विमान  सेवा  चलाने  का  अधिकार  नहीं  होना  चाहिये

 किन्तु  प्र तु सुचित  विमान  श्रीमतियां  देकर  उन्हें  नियमित  सेवाਂ  चालू  करने का  अधिकार  मिल  गया

 है  ।  यह  सब  काम  कानून  के  होते  हुये  भी  हो
 रहा  है

 ।
 ऐसी  हालत

 में  नहीं  कि  स्थिति  कब

 सुधरेगी  ।  ऐसे  विमानों  में  में  ने  स्वयं  यात्रा  की  है  ।  ऐसा  करने  की  आज्ञा  नहीं  देनी  चा  हिये  |  हमें  कानून  का

 पुरा  पुरा  पालन  करना  चाहिये  ।  इसके  अतिरिक्त  भारतीय  विमान  अधिनियम के  श्रन्तगंत  जो

 नियम  १३४  बनाया गया  वह  भी  असंगत  है
 ।

 ऐसी  स्थिति  में  सुघार  कठिन  ३१  दिसम्बर  को

 शध्नुसुचित  सेवाएं  के  परमिट  दोबारा  जारी  किये  जायेंगे  अतः  उस  समय  माननीय  मंत्री  को  इस  बात

 पर  ध्यान  देना  च।/हिये |

 इला  पालचौघरी  )  :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करती  हूं  ।
 जो  लोग  जहाजों

 में  खतरन/क  सामान  लदवाते  हैं  उन्हें  कड़ा  दंड  मिलना  चाहिये  i  विमान  में  खतरन/क चीजों  के  कारण

 विस्फोट हो  जाने  से  सारा  विमान  ही  नष्ट  हो  जात  है  ।  जिस  व्यक्ति  ने  उसमें  खतरनाक  सामान

 रखा हो  या  रखवाया हो  उसके  हस्ताक्षरों को  ही  पर्याप्त  प्रमाण  मान  कर  उसे  दंड  दिया  जाये
 |

 मानवीय  सदस्य  ने  अभी  कहा
 कि

 अनुसूचित  सेवाओं
 की

 आज्ञा  नहीं  होनी  चाहिये
 |

 परन्तु

 जहां  इनसे  कोई  लाभ  वहां  स्वस्य  इन्हें चलने  दिया  जाये  ।  जब  ये  लोग  कानून  का  विरोध  करें  तो

 लग बात  है  ।

 सरकार  को  म्रन्दमान  तथा  काचार  क्षेत्र  तक  भी  विमान  सेवा  चालू  करनी  चाहिये  ।
 इस

 जन  के  लिये  का चार  के  हवाई  प्रश्नों  को  सुधारना  अत्यावश्यक  है  |  हमें  अब  शाब्द  भी

 सभी  नियमों  से  निकाल  देना  चाहियें  ।  इसके  अतिरिक्त  सरकार  को  एक  व्यापक  विमान  संहिता

 नी  हुये
 ।  नियमों  में  भी  हमें  उपयुक्त  सुधार  करन  चाहिये  शौर  इस  संबंघ  में  हमें  उड्डयन

 बलों  की  राय  भी  ले  लेनी  चाहिये  |

 भारत  में  प्रत्येक ऋतु  में  पेंट  जाते  इस  कारण  हमें  चाहिये कि  हमें  इनसे  कितना

 लाभ  पहुंचा  है  ।  >

 मूल  चन्द  दुबे  पीठासीन

 डा०  उठ  सुब्बयारायन  पर्यटकों  की  बात  का  इस  कानून से  संबंध  नहीं

 इला  :  नियमों  के  भ्रनसार  प्रशिक्षण  भी  कड़ा  कर  दिया  पयਂ  है  ।  ara

 राष्ट्रीय  स्तर  से
 भी  अधिक

 स्तर  रखकर  हम  झपने  युवकों  को  बीस  पचीस  हजार  के  भार  तले  दबायेंग े|

 हमारे युवा  चालक  बड़े  सिद्ध हैं  ।  इसमें  यदि  गुंजायश  हो  तो  कुछ  परिवर्तन  किया  जाय  अन्यथा

 नहीं  |  सरकार  को  यह  व्यवस्था  अवश्य  करनी  चाहिये  कि  यदि  कोई  खतरनाक  सामान  रख  तो

 उसका  ज्ञान  हो  जाय  |

 मूल  wait में



 विधेयक  €  श
 रहे  ¢55R  ८)  भरती  विमान

 aa  में  में  केवल  सुझाव  दूंगी  कि  हमारे  यहां  के  उड्डयन  क्लबों को  प्रमाण पंत्र देने के पंत्र  देने  के

 भ्र घि कार  होने  चाहियें  ताकि  हमारे  युवकों  को  विमानों  में  रूचि  लेने  के  लिये  उत्साह  प्राप्त  हो  ।

 श्रीमती
 रेणु  चक्रवर्ती  :  में  इस  विधेयक का  सामान्य  रूप  से

 स्वागत  करती

 स
 ति  ।  परन्तु  हमें  दुःख  से  कहना

 पड़ता  है  कि  पहन  नियमों की
 अ्रबहेलना क् ब्  होती  रही  है  ।  इस

 aty  नियम  का  उद्देश्य  निषिद्ध  को  विमानों  द्वारा  भेजने
 वाले

 लोगों  को  as

 देना  है  किन्तु  खण्ड  १०
 (8) <  थ  १०  (२)  परस्पर  विरोधी

 प्रतीत  होते  है  ।
 पहले  न्यायाधीश

 ऐसे  अपराधी  को  १,०००  रुपये  तक  जर्माना  कर  सकते  थे  किन्तु  wa
 जुर्माने

 की

 रकम  शभ्रेनिश्चित  रखी  है  ।  इस  कारण  जहां  dz  की  अ्रवधि  गयी  है

 वहां  जुर्माने  की  स्पष्ट  व्यवस्था  कर  के  दंड  का  प्रभाव  कम  कर  दिया  गया  है  ॥

 पिछले  कुछ
 समय

 से  अनुसूचित  wera  में  काफी  शोचनीय  बातें  हुई  हैं
 ।  १०  जुलाई

 के  स्टेट्समैन  में  एक  खबर  छी  थी
 तेहरान  में एक  दुर्घटना  हुई  ।  इसी

 प्रकार  अफगानिस्तान
 में  भी  एक  दूसरी  दुर्घटना

 हुई
 ।

 पता  चला  है  कि  उस
 विमान

 में  झ्र किम  तथा  इत्यादि  उसी
 प्रकार  नेफा  क्षेत्रों  भी  इसी  प्रकार  की

 बड़  होती  रही  थी  ।  हमे  यहां  तक  पता  चला  है  कि  फिजो भी  भ्रनुसूचित  विमान  द्वारा  ही

 भारत  से  भागा था  ।
 हो  तकता  हैकि  यह  कोरी  करना  हो  पर  ऐसी  अनियमितताएं  लोग

 करत  रहे  हैं।न  जाने  घारा १०(१)  द्वारा  इन  बातों  के  लिए  भी  व्यवस्था  होगी  या  नहीं  ।

 इस  के  अतिरिक्त  जहां तक
 प्रमाण

 पत्र  जारी  करने
 का  प्रदन है में में  यही  चाहती

 हू ंकि  veer  मुख्यालय  ही  प्रमाण  पत्र देने  की  क्षमता  रखे
 क्योंकि  उड्डयन  क्लबों पर

 इस  जिम्मेदारी  के  लिए  अभी
 भ

 रोसा  नहीं  किया  जा  सकता  ।  पंजीयन  पत्रों के  जारी  करने  से

 नियमों  के  उल्लंघन
 की  गुंजायश  गौर  भी  कम  हो  जताती  timex  को  वास्तव  में

 ऐसी  व्यवस्था
 करनी  जिस  से  प्र तु सूचित  सेवा  चालू  करने  वाले  लोग  नियमों

 का  पूरी  तरह  से  पालन  करें  ate  किराये  भाड़े  की  दरों को  उचित  स्तर  ५र  निर्धारित

 प्रयत्न  ae  होना  चाहिए  कि  हवाई  सेवा  सस्ती  हो  ।
 mara  are  जाने के  लिए

 हवाई  सेवा  अत् पाव दय .'  है  यदि  जहाजों  दिखाया  ह  जनता
 को

 अधिक
 लाभ  पहुंचे

 ।  किन्तु  सस्ते  किरायों  के  साथ ही  यात्रियों की  सुरक्षा  का  पूरा

 पुरी  ध्यान  हीना  चाहिएं  ।

 q  समझती हूं  कि  अमरीका में  ATA  विभागों को  वे  wear  अधिक  र  के  प्रमाण पंत्र

 देते  कौर  उन्हें  ae  काल  के  लिए  चलने  नहीं  देने  ।  .  दहां  भी  सुरक्षात्मक  उपायों  की

 कठोर  जांच  होती है
 ।

 इसी  तरह  हमे  भी  यात्रियों  की  सुरक्षा  का  ga  ध्यान

 रखना  चाहिए ।  बरच्छा  होता  यदि यह
 विधेयक  कौर  व्यापक  होता

 fat  )  :  इत  विधेयक  का  स्वागत  करते  हुए  में  सरकार का  ध्यान

 ऐक  बात
 की

 दिलानी  चाहती  हूँ
 ।  इस

 में  यह  व्यवस्थ
 T

 है  कि  खतरनाक
 माल  कै

 मालिक  को  अपन  निर्दोषी
 होना  सिद्ध  करना  पड़ेगा

 a  जाती दंड  न्याय  कै  सिंद्धान्त  के

 विपरीत  है  ।  न्याय  के  सिद्धान्त  के  अछूतों  प्रत्येक  व्यक्ति  निर्दोष  समझी  जानीं

 चाहिए  भ्पर लिन |
 जब

 दो  सिद्ध  हो

 जाय  तभी

 wrist

 दंड  मिलना
 चाहिए  परन्तु  इस  विधेयक  से  माल  के

 स्वामी  कप  पहले  ही  दोषी  समंझा  जायेगा  और  को  frets
 सिद्ध  करने

 का  अवसर

 मूल  ast  में
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 श्री  अचा  रु

 दिया  जायेगा  ।  इस  बात  के  लिए  सरकार  को  विधेयक  में  उपयुक्त  रूपभेद  करना

 चाहिए ।

 श्री  सिहासन  सिह  (  इस  विधेयक  at  स्वागत  करते  हुए
 में  यह

 करना  चाहिए कहुंगा  कि
 को  इस  दिशा में  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत

 ।  यद्यपि  सरकार ने  खतरनाक  माल  लदवाने  वालों के  लिए  दो  वर्ष  तरक के  दंड

 की  व्यवस्था कर  दी  है  यह  जानने  का  कोई  साधन  नहीं
 कि

 विस्फोटक  किसने  लदवाया  ।  इस  कारण  इस  चीज  की  व्यवस्था  होती  चाहिए  अन्यथा

 ग्र परा धी  का  पता  नहीं  चल

 १९३४  में  जब  पहली  बार  यह  अधिनियम  बनाया  गया  उस  समय  हमारे  यहां

 थोड़े  से  विमान  थे  ।  किन्तु  wa  हमारा  देवा  इस  दिशा में  काफी  आगे  बढ़ा  है  ।  यद्यपि हम

 तटस्थ  हैं  तथापि  हमारा  विमान बल  इतना  gas  होना  चाहिए  कि  आवश्यकता  पड़ने  पर  हम

 अपनी  सारी
 र

 देश  की  रक्षा  कर  सकें  ।  इस  प्रयोजन  से  सरकार
 को  उड्ड्यन

 तरी

 की  सहायता  करनी  चाहिए  ।  विश्वविद्यालयों  में  ऐसे  क्लबों  की  स्थापना  होना  झावर

 है

 हवाई  यातायात  की  सुविचारो ंको  शर  व्यापक बनाया  जाय  ।  गोरखपुर तक  पहले  विमान

 जाते  थे  ।  किन्तु  wa  यह  सेवा  बन्द  है  ।  इसे  फिर  से  चालू  कर  देना  चाहिए
 |

 हमें देश  के  युवकों  at  विमान  चालन  की  शिक्षा  देती  इस  समय  केवल

 धनती  लोगों  के  लड़के  ही  चालन  की  दिक्षा  ले  पाते  हूँ  परन्तु  योग्य  निर्धन  युवकों  को  भी

 ऐसी  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिएं  ।  मै  समझता हूं  कि
 धारा  १०  की

 उपधारा  (२)  में  संशोधन

 से  कोई  wat  नहीं  पड़ा  है  ।  यदि  विमानों  का  किराया  सस्ता  हो  जाय  हवाई

 यातायात  जनप्रिय  हो  सकता  है  ।
 आशा  करता  हूं  कि  सरकार  शीघ्र  dt  एक

 व्यापक  विधेयक  लायेगी  |

 डा०  पृ०  सुब्बाराव  :  fix  ने  इस  विधेयक  का  समर्थन  किया है  उन्हें

 घन्यवाद  देता  परन्तु  लगभग  सभी  ने  विभाग के  कार्य  की  आलोचना  की  है  ।

 हम  wa  को  श्रीनिवासन  देंते  हें  कि  सरकार  की  नीति  राष्ट्रीयकरण  की  हे  शौर  हम

 इत  नीति  को
 .
 बदलेंगे  नहीं  ।  हमारी  कठिनाई  यह  है  कि  हमारे  पास  पर्याप्त  विमान

 नहीं  wa  हमने  वाइकांउट  विमानों  व्यवस्था  की  है  ।
 जाकर

 क्रेंडदिप

 के  भ्रामक के  बाद  भी  gat  ही  स्थिति  होगी  |

 कुछ  सदस्यों  ने  किरायों  की  अधिकता  की  बात  की  ।  परन्तु  हम  देखते  हें  कि

 2 कलकत्ता  ate  बम्बई  के  लिए  सप्ताहों  पूर्व  ही  सा  wa  बुक  हो  जाते  ©  लोग

 फिर
 भी  सीट  के  लिए  प्रार्थना  पत्र  भेजते  रहते  इस  उद्देश्य की  पूर्ती के  लिए  हम  चार  नये

 वाइकाउंट  विमान  प्राप्त  करने
 का  यत्न

 कर
 रहे  संभव  हुआ  तो  हम  अधिक  अच्छी सेवा  चालू

 करेंगे
 ।

 किन्तु  भ्र भी  हम  किरायों  को  नहीं  घटा  सकते  क्योंकि  पिछले  वर्ष  हमें  १५५  लाख

 का  घाटा  रहा  इस  वर्ष
 ८

 लाख  रुपये  का  लाभ  होने  जा  रहा  है  1

 जहां  तक  किराये  बढ़ाने  का  प्रश्न  है  ;  ae  हर  a  लेखें  कीं  जांच  करने  के

 बाद
 ही  करते  यदि  हम  यह  ada  कि

 घाटा  होने  की  आशंका  है
 तो

 किराया

 मूल
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 बढ़ाने  के  भ्र लावा  .  दुसरा  उपाय
 न

 होगा
 ।

 किसी  भी  राष्ट्रीय
 को  घाट  में  नहीं

 चलाया  जा  सकता  ।  किराये  सस्ते  करने के  लिये  हमें  लाभ  हानि  की  we  समुचित

 ध्यान  देना  पड़ेगा ।  हर  चीज़  एक  साथ  नहीं  हो  सकती  ।

 पश्चिमी  रेणु  चक्रवातों  :  जनता  हवाई  सेवायों  कीं  बात  तो  ऐसी  नहीं  है  ।  श्रमिकों  को

 कारखानों  में  जाना  ही  पड़ेगा  ।

 मुंडा  Yo  सुब्बारायन  :  यह  बात  ठीक  है
 किन्तु

 हमें  ऐसी  सेवा  चालू  करने  से  होने  वाली

 हानि  की  are  भी  ध्यान  देना  होगा  ।  निस्संदेह  ऐसे  क्षत्र  में  जहां  विमानों  के  ea  यातायात
 ५  ०

 हरसंभव  जनता के  सुविधा  हमारा  कर्तव्य  है  परतु हम यह हम  यह  देखेंगे कि

 हम  कहां तक  उस  बात  को  पुरा  कर  सकते  हैं  ।  हमें  लागत  कौर  खर्चे  का  ध्यान  लगाना

 ।  यह  ठीक  है  कि  एसे  स्थानों  पर  थोड़ा  घाटा भी  सहन  किया  जा  सकता है

 किन्तु  हानि  का  अन्दाज़  हमें  लगाना  होगा  ।  यदि  हानि  अधिक न  हुई  तो  हम

 ऐसी  सेवा  चाल  करने  की  बात  सोचेंगे  ।

 माननीया  सदस्या  ने  श्रनज्ञप्ति  प्राप्त करन  वाले  व्यक्ति पर  पड़ने  वाले  खच के  भार

 का  उल्लेख  किया  ।  में यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  तुलनात्मक दृष्टि  से

 विमानों  दुर्घटनायें  कम  होती  हैं  ।  इसका  कारण  यहीं  है  कि  हम  चालकों की  शभ्रच्छी

 तरह  परीक्षा  करते हैं  और  ध्यान  रखते  हैं  कि  चालक  ऐसे  हों  जिन  के  हाथों में

 यात्रियों  का  जीवन  सुरक्षित  रहे  ।
 में  समझता  हूं  कि  इस  दिशा  में  माननीय  सदस्य

 ०७

 | ढलाई न  चाहेंगे

 में  इस  सुझाव  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  उड़ इयन  क्लबों को  waft

 की  सुविधायें  दी  जायें  ।
 हम  ने  अ्रथिकांश  नियमों  को  पहले  उदयन  क्लबों के  पाच  सजा

 था  परत  उन  में  से  बहुत  ही  कम  ने  उन  पर  भ्र पने  टिप्पण  fad  थे  ।  इसलिए  उन  से

 परामर्श  लेने की  बात भी  नहीं  रह  जाती  |

 श्री  सिंहासन  सिंह ने  शिकायत  की  fe  कई  हवाई  खाली  पड़े  हुए  gi  यह

 ठीक  है  ।  पर  क्या  संसद्  अधिक  विमानों के  क्रम  के  लिए  मंजरी  देगी ।

 हमारे  पाल  इच  समय  विदेशी  मुद्रा
 का  घोर  अभाव  है  ।  देश  की  दौर  बहुत  सी  अवश्य

 कताएं  ई  जिन  पर  विदेशी  मुद्रा  पहले  खच  करने  की  जरूरत है  कारण  से  भी  हमारे  सामने

 कठिनाइयां  हैं  ।

 श्रीमान  का  उल्लेख  भी  gar  ।  हम  gah  बारे  में  भी  शीघ्र  हीं  कुछ  न  कुछ  way

 करेंगे  परन्तु  इत  समय  इत  सम्बन्ध
 में  में  सभा

 को  पक्का  विश्वास  नहीं  दिला  सकता

 श्री  सिहासन  सिंह ने  गोरखपुर  की  बात  कहीं  यों  तो  हर  जिले  के  बारे में
 मांग होने

 लगेगी ।  हम  जिले में  हव.ई  सेवा  चल  नहीं  कर  सकते  मेरे  साथी  so
 रेड्डी  ने

 मेरे

 ही  जिले  का  उल्लेख  किया
 था

 किन्तु  साफ  इन्कार  कर  दिया  ।  इस  से  प्राप  अन्य
 चीजों  का  अनुमान  लगा  सकत ेहूँ  ।  परन्तु

 गोरखपुर  मे
 में  इन्कारी  का  केवल  यहीं  कारण

 नहों  है  ।  हमें
 सामूहिक

 रूप  से  विचार  करना  पड़ता  है  पहले  गोरखपुर  तक  विमान  सेवा  थी  परन्तु

 घाट
 में  चल  रही  थी  इसलिये  उसे  बन्द  करना  पड़  ।

 fat  सियासत  सारी
 इमारतें

 खानी  पड़ी  हुई  ।
 oe  ne  य  क  ऋण  ——

 मल  अंग्रेजी
 a
 मे



 १०२  पूर्वा धि कार  ata  का  विधेयक  १४  PERKS

 fete  ह ०  सुब्बीरायन  :  सैकड़ों  हवाई  ag  खाली  हैं  ।
 एसी  स्थिति में  ऐसां  होना

 fae  ही  है  ।  माननीय  सिंहासन  सिंह जी  ने  श्रेणी  कहां  कि  उन  इमारतीं  की
 zs  रहीं

 के  कारखाने  के  लिए  wrt  किया  जाय
 ।  fe  मेरा इंत  से

 सम्बन्ध  नहीं  ।
 मैं

 माननीय

 सदस्यों  को  सामान्य रूप  से
 ak  श्री  साधन  गुप्त  को

 विशेष  रूप
 से  यह  कहना  चाहता  हूं

 कि  यदि

 सेवाओं  में  कोई  त्रुटि  हो  तो  उसकी  जिम्मेदारी  मुझ  पर  विभाग  पर  नहीं

 इन  शब्दों  के  साथ  मे  माननीय  सदस्यों  को  घन्यवाद  देता हूं
 ।

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यहाँ  है  कि

 विमान  १९३४  में  भ्रग्नेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 राज्य-प्रभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाय  डि

 सभापति  महोदय
 :

 कोई  ग्रोवर  संशोधन  नहीं  है  ।  में  अब  सभी  खंडों  को  एक  साथ  मतदान

 कैलिस  रखूंगा  ।  प्रश्न यंह  हैं  कि

 खण्ड  2a  ६  flan
 को  अंगे  बनें

 ।
 (5

 moe

 स्वीकृत

 खंड  र  से  ६  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड  १,  श्रघिनियमन सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये
 +

 डा०  प०  सुब्बाराव  /  :  में  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि ं:

 को  पारित  किया  जाय  ।
 पी

 सभापति  महोदय
 :  प्रशन  यह  है  कि  :

 को  पारित  किया  जाय  ।
 क

 one  ny

 सर्वाधिकार  wa  का

 की  ale  से  प्रस्ताव  करता हूं  :

 कतिपय
 समवायों  के  पुर्वा धि कार  wat  पर  लाभांश  को  विनियमित  करने  वाले

 को
 श्री  नाशिर  श्री  मूल  चन्द  दुबे  श्री  अरविन्द  श्री  विमल

 श्री मू०  चे  श्री  श्री मी  ०  रु०  डा०  श्री

 श्री  श्री  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  श्री

 श्री  राम  सिंह  भाई  वर्मा  कौर  श्री  मोरारजी  देसाई  की  sat  समिति  को

 ४५  १६६०
 तक  प्रतिवेदन  देने  की  हिदायत  के  साथ

 जाये
 ।

 qa  aiat  में
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 पहले  में  सन्निहित  प्रयोजन  तथा  उसके  मुख्य  उपबन्धों के  विस्तार  की  संगीत

 व्याख्या  करूंगा  ।
 माननीय  सदस्यों को  ज्ञात है  कि  समवायों  के  ल  भों  तथा  उसके  atrat a की

 करारोपण  प्रणाली  का  QEKE  तथा
 Ra

 के
 वित्त  विनियमों  द्वारा  पुनरीक्षण  किया  गया

 पुनरीक्षित  योजना  के  चालू  होने  के  पू  लाभांशों के  रूप  में  वितरित  किए  गए  लाभों के  अ ंश

 पर  समवाय द्वारा  भगतान  किया  आयकर  समवाय  द्वारा  श्रंदधारियों  की  कौर से  भुगतान

 किया  गया  समझा  जाता  था  ।  तदनुसार  लाभांश  पाने  वाले  इस  बात के  हकदार थे  कि

 उनकी  समवाय  द्वारा  भगतान  की  गई  समझी जाने  वाली  राशि  उनके  नाम  में  डाल  दी

 जाय  |  पुनरीक्षित  योजना के  श्रन्तगंत  पूर्वोक्त  विधिक  परिकल्पना खत्म  कर  दी  गई  है  इसलिए

 अब  समवाय  द्वारा  प्रकार  की  गोर से  भगतान  किए  गए  कर  को  प्रंशधारी के  नाम  में  जमा

 करने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 इसके  साथ  ही  भारतीय  समवायों  तथा  wa  ऐसे  जिन्होंने भारत  में  लाभांशों

 के  भुगतान  की  घोषणा  की  विनिहित  व्यवस्था  कर  दी  के  द्वारा  देय  कर  कम  कर  दिया

 गया  है  ।  समवायों
 पर

 अतिरिक्त  लाभांश कर  तथा  सम्पदा  शुल्क भी
 समाप्त  कर  दिए  गए

 हैं  ।  यह  arn  की  गई  थी  कि  समवायों  के  कर  दायित्व  में  कमी  कौर  उसके  परिणामस्वरूप

 लाभांश के  रूप  में  वितरण  की  राशि में  वृद्धि  होने से  समवाय  ales  लाभांश  की  घोषणा  करेंगे  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  मन्तव्य  वित्त  मंत्री  द्वारा  लोक  सभा  में  २०  १९६०  को

 दिए  गए  भाषण  में  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  |  परन्तु  पूर्वाधिकार  अंशधारियों के  मामले में  यह

 आशा  पूरी  नहीं  हुई  है  ।  सेवायो ंने  यह  प्रकट  किया है  कि  यद्यपि  वे  यह  मानते

 हैं  कि  पूर्वा धि कार  अंशधारियों  को  अधिक  लाभांश  मिलना  चाहिए  परन्तु  उनके  लिए  श्रमिक
 लाभांश  की  घोषणा  करने में  कुछ  व्यवहारिक  कठिनाइयां  हैं--ऐसी  कठिनाइयां  जो  केवल  उपयुक्त

 विधान  द्वारा  ही  दूर  की  जा  सकती  हैं  ।  इन  सब  बातों  के  कारण  यह  विधान  ara  zt

 गया है  ।

 वास्तव  में  विधेयक  में  यह  चाहा  गया  है  कि  पूर्वाधिकार  dat  के  मामले  में  जो  न

 से  मुक्त  अर्थात्‌  जिन  पर  निर्धारित  लाभांश  समवाय  द्वारा  देय  आयकर के
 कारण  बिना  किसी

 कटौती  के  भुगतान  किया  जा  रहा  निर्घारित  लाभांश  २५  प्रतिशत  बढ़ा  दिया  जाना  चाहिए

 इस  प्रकार  यदि  किसी  पूर्वाधिकार  अंश  पर  आयकर  से  मुक्त  १०  प्रतिशत  दिया  जाना

 था  तो  श्ंदाधारी  को  १२५  प्रतिशत  लाभांश  भुगतान  किया  जाना  यदि  लाभांशों

 के  करारोपण  की  पुरानी  योजना  कायम  रखी  गई  होती  तो  एक  दस  प्रतिशत  के  कर  मुक्त
 लाभांश से  १२  '  ५  लाभ  होता  यदि  झायकर  की  समवाय-दर २०  प्रतिशत  होती  जैसी  कि  राज है

 इसलिए  न्यूनतम  २५  प्रतिदिन  की  वृद्धि  पर्याप्त  समझी  गई

 उन  पूर्वाधिकार  लाभांशों  के  मामले  में  जिन  पर  कर  लगता  है  ्  जिनपर  निर्धारित

 लाभांश  का  भुगतान  उस  में  से  समवाय  द्वारा  देय  mae  के  कारण  कटौती  करने  के  बाद

 किया जा  रहा  लाभांश को  ७  प्रतिशत  बढ़ा  देने  का  विचार  किया  गया  है  |  यह  ७  प्रतिशत

 निम्न  प्रकार  निर्धारित  किया  गया  एक  १०  प्रतिशत  के  कराधीन  लाभांश  के  मामले  में

 भूतकाल  में  समवाय  ढारा  वास्तव  में  भुगतान  की  गई  राशि  केवल  ६  प्रतिशत

 १०  में  से  १५  प्रतिशत  कम  की  गई  ।  यदि  इस  शुद्ध  लाभांश  को  २५  प्रतिशत  बढ़ा  दिया

 जाय  जैसा  कि  कर  मुक्त  लाभांश  के
 मामले  में  प्रस्ताव  किया  गया

 तो  na  झंदाघारी को
 ८.  ५९

 प्रतिशत  भुगतान  किया  जाना  चाहिए
 ।  ऐसा तब  हो  सकता है  जब

 कि
 कर

 योग्य  लाभांश  Qo ‘or ल
 afar  घोषित  किया  जाय  जिसके  २०  प्रतिदात-संमवायों  के  आयकर  की  वर्तमान  द्र-की
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 कम  किए  जाने  पर  शुद्ध  लाभांश  ८.  ५६  प्रतिशत  20.9  प्रतिश्त  का  १०

 प्रतिशत  से  *७  प्रतिश्त  अधिक  है  ।

 wail  तक  मैंने  विधेयक में  सन्निहित  मुख्य  प्रस्ताव  का  निर्देश  किया है  अब मैं  विधेयक के

 कुछ  सहायक  उपबन्धों  का  संक्षेप  में  निदेश  करूंगा  |  यह  विधेयक  भारतीय  सेवायों  अथवा  ऐसे

 अन्य  जिन्होंने  भारत  में  लाभांश  घोषित  करने  की  व्यवस्था  कर  ली  है  ,  द्वारा  भगतान

 किए  जाने  वाले  पूर्वाधिकार  लाभांशों  पर  लागू  होता  है  क्योंकि  करारोपण  की  नई  योजना  के

 अन्तर्गत  केवल  ऐसे  समवायों के  सम्बन्ध  में  ही  कर  की  दर  कम  की  गई  है  ।  इसके  शभ्रतिरिक्त

 यह  विधेयक  केवल  १  '& Ro  के  पुर्व  जारी  किए  गए  तथा  प्राचीन  पुर्वाधिकार

 पर  ही  लागू  होगा  |  इसका  कारण  स्पष्ट  उस  तारीख  के  ्  सामव  यों  तथा

 धारियों  को  समवायों  के  करारोपण  से  सम्बन्धित  नए  उपबन्धों  की  जानकारी होनी  चाहिए

 कौर  समवाय  नए  उपबन्धों का  विचार  करके  लाभांश  की  दर  निश्चित कर  सकेंगे  ।  २३१-२-१९४५€

 के  बाद  प्रस्तावित कानून  के  होने  की  तारीख के  पूर्व  घोषित  लाभांशों के  मामले  यदि

 घोषित  किए गए  लाभांशों में  निर्धारित
 लाभांशों

 से
 न्यूनतम

 २५
 प्रतिशत  हवा

 ७  जैसा

 मामला  की  वृद्धि  न  हो  तो  सम्बन्धित  समवायों को  उस  अन्तर  की  पूर्ति  करने  के  लिए श्रतिथ्क्ति

 घोषणा  करनी  होगी ।  यदि  लाभांशों  का  भगतान  लागों  में  से  जाता  है  जिसके  केवल

 एक  पर  ही  कर  लग  सकता  जैसा  कि  चाय  समवाय  के  मामले में  तो  २५  प्रतिशत

 ग्रीवा ७  बतियत  की  व  लाभांश के  उस  वंश पर  लाग  होगी  समवाय के  कर  योग्य  लाभों

 से  प्राप्त gat  हो

 मैंने  केवल  विधेयक  के  मुख्य  उपबन्धों  की  स्थल  रूपरेखा  का  निर्देश  किया  है  |  छोटे

 छोट  उपबन्धों  का  प्रयोजन  स्वयं  विधेयक  से  ही  स्पष्ट  हो  जाएगा  इसलिए  मैं  उनका  rear

 करके  सभा  का  समय  खराब  नहीं  करना  चाहता  |

 विधेयक के  सभा  में  स्थापन  कैपिटा  जनता के  विभिन्न  वर्गों  की  कौर से  अनेक

 झम्यावदन प्राप्त  हुए  हैं  जिन  में  विधेयक के  उपबन्धों में  संशोधन
 के

 सुझाव  दिए  गए  हैं
 ।  q

 सुझाव  केवल  प्रारूपण  सम्बन्धी  छोटी  मोटी  बातों  तक  ही  सीमित  नहीं  है  वरन्‌  उन  में  महत्त्वपूर्ण

 wet  का  भी  निर्देश  है  जैसे  लाभांशों को  विधेयक में  निर्दिष्ट  दरों  से  afr  बढ़ान ेके  लिए

 समवायों  द्वारा  भ्रपनाई  जाने  वाली  प्रक्रिया  ।  चूंकि  यह  विधेयक  समवायों  तथा  पूर्वाधिकार

 ५
 में विनियोजन  करने  वालों  के  लिए  बड़े  महत्व  का  है  इसलिए यह  वांछित है  कि  उसके

 उपबन्धों  पर  प्रवर  समिति  विस्तारपूर्वक  विचार  करके  प्रतिवेदन  दे  ।

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हमा ।

 सभा  काय

 fare  कार्य  मंत्री
 सत्य  नारायण  fag)  कल  का  सारा  दिन  पूर्वाधिकार ster

 विधेयक
 तथा

 भारतीय  संग्राहलय  विधेयक
 में  ower  हो

 जाएगा  क्योंकि  उनके  लिए  2  घण्टे और  २  १/२  घण्टे का  समय निर्धारित  किया  गया है  ।

 इसलिये
 समवाय  )  विधेयक  के

 लिए  परतों  का  रक  रता  गया  दे
 परन्तु  यदि  कल

 tara  म्रंप्रेजी मे में
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 कुछ  समय  बच  रहा  तो  समवाय  विधेयक  के  प्रभारी  मंत्री  अपना  प्रारम्भिक  भाषण

 कल  ही  प्रारम्भ  कर  में  समझता  हूं  कि  सभा  इस  कार्यक्रम  को  स्वीकार  करेगी
 ।

 श्री बज  राज  सिह  माननीय  मंत्री  ने  यह  नहीं  बताया  कि  इस  सप्ताह  के  अन्य  दिनों

 का  कार्यक्रम क्या  होगा  ।  क्या  माननीय  मंत्री  उसके  बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 श्री  सत्य  नारायण  fag
 :

 हम  सप्ताह  के  कार्यक्रम  की  घोषणा  हर  शुक्रवार  को  करते

 ए  प्रत्येक  सत्र  में  ऐसा  ही  होता  आया  है  |  इसलिए में  इस  परम्परा को  तोड़ना  नहीं
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 की  धारा ४०  की  उप-धारा  (३)  के  विस्थापित व्यक्ति

 तथा  PEuYy  में  कुछ  श्र  संशोधन

 करने वाली  दिनांक  ३०  PERO  की  अ्रधिसूचना संख्या  जी०

 एस०  कार  ८८१  की  एक  प्रति

 (24)  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  2aUy

 की  धारा
 ४०

 की  उप-धारा  (३)  के  अन्तर्गत  विस्थापित  व्यक्ति

 तथा  १९५४५  में  कुछ  are  संशोधन

 करने  दिनांक  १०  १९६०  की
 अधिसूचना  जी०

 एस०  कार  १९४७  की  एक  प्रति ।

 (१७)  बचाव  केन्द्र  समिति  धनबाद  के  वर्ष  PEXE—Fo  के  वार्षिक

 वेदन  की  एक  प्रति  ।

 विधेयकों पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  Ruse

 सचिव  ने  गत  झधिवेदान  में  संसद्‌  की  दोनों  सभाझों  द्वारा  पास

 किये  गये  कौर  ५  १€  ६०  को  सभा  को  दिये  गये  भ्रान्ति

 प्रतिवेदन  के  बाद  राष्ट्रपति  द्वारा  अ्रनुमतिप्राप्त  निम्नलिखित

 यक  सभा-पटल पर

 (१)  करारोपण  विधियां  )  Pago  |

 (२)  विनियोग  )  संख्या
 ४  REGO | |

 (३)  विनियोग  ३)  Rego  ।

 (४)  भेषज  )  Peo  |

 (x)  विनियोग  ४)  PERC

 (६)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  इकाइयों में

 Res  ०  ॥

 (७)  दिल्‍ली  प्राथमिक दिक्षा  १९६०  |

 (  ८५)  उत्पादन  शुल्क  उप-कर  इकाइयों  में  बदलना  )

 Rego |

 सचिव
 ने  गत  अधिवेशन  में  च्  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  पास

 किये  गये  si  ५  १९६०  को  सभा  को  दिये  गये  भ्रान्ति

 प्रतिवेदन  के  बाद  राष्ट्रपति  द्वारा  अनुमतिप्राप्त  निम्नलिखित
 यकों की  राज्य  सभा  के  सचिव  द्वारा  विधिवत्‌  प्रमाणीकृत  प्रतियां

 भी  सभा  पटल  पर  रखीं

 (१)  बैंकिंग  कम्पनी  , PERO  ।

 (२)  दिल्‍ली  जोत
 कदम  १९६०  |.



 संक्षे  रै  १.3

 विषय  पीठ

 fasta  पर  राष्ट राष्ट्रपति  at

 (३)  नगर  fafa  १९६०  |

 (४)  भ्रन्तर्राष्ट्रीय विकास  ऐसोसियेशन  उन्मुक्तियां और

 REQ)

 (५)  मणिपुर  लगान  और  भूमि  सुधार  EKo

 ६)  बागान  श्रमिक  )  Rego  |

 (७)  बैकिंग  कम्पनी  संशोधन  )  १९६० |

 (८)  बाट  तथा  माप  के  प्रमाण  )  EKO  |

 भारतीय  मजदूर  संघ  )  PERO | |

 |  )  त्रिपुरा  लगान  six  भूमि  सुधार  LE Ko  |

 मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 सिचाई अर  fae  मंत्री  मुहम्मद  ने  सिन्ध  पानी  के

 बारे  में  एक  वक्तव्य  सभा  पटल  पर  रखा  |

 विशेषाधिकार समिति  फे  प्रतिवेदन  के  उपस्थापन  के  लिये  समय  का  बढ़ाया  जाना  9X

 विशेषाधिकार  समिति  के  प्रतिवेदन  के  उपस्थापन  के  लिये  नियत  समय

 २३  १९६६०  तक  के  लिये  बढ़ा  दिया  गया  |

 समिति  के  प्रतिवेदन के  उपस्थापन  के  लिये  समय  का  बढाया  जाना  ७२

 मोटर  परिवहन  कर्मचारी  विधेयक  संबंधी  ष्  समिति के  प्रतिवेदन  के

 उपस्थापन  के  लिये  नियत  समय  ५  १९६०  तक  के  लिये

 बढ़ा  दिया  गया  |

 विधेयक  पुरःस्थापित किया  गया
 चके  ७९

 महेन्द्र  प्रताप  सिंह  जायदाद  (  निरसन )  REGO  |

 सीघे  पारित  हुये
 WR-— Rox

 (2)  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज

 ने  प्रस्ताव  किया  कि  मोटर  गाड़ी  विधेयक पर

 विचार  किया  जायें  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 खंड  वार  विचार  के

 बाद  विधेयक पारित  रग  |

 (2)  श्रम  उपमंत्री  आबिद  ने  प्रस्ताव  किया  कि  कर्मचारी

 भविष्य  निधि  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat
 |

 खंड  वार  विचार
 के  बाद

 विधेयक  पारित

 हुआ |



 tv  संक्षेप

 fay

 विधायक  पारत

 (3)  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने  प्रस्ताव  किया  कि

 बिलासपुर  वाणिज्यिक
 निगम

 विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  gat
 ।

 खंड  वार  विचार
 के  बाद

 विधेयक  पारित  दु  ।

 (४)  परिवहन तथा  संचार  मंत्री
 To

 ने  प्रस्ताव  किया

 कि  भारतीय  विमान  विधेयक पर  राज्य  संभा  द्वारा

 पारित किये  गये  रूप  में  विचार  किया  जाये  |  प्रस्ताव  स्वीकृत  ्र  ।

 खंड  वार  विचार  के  बाद  विधेयक  पारित  ठ्
 |

 विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपन  का  प्रस्ताव--विचाराधीन

 परिवहन तथा  संचार  मंत्री  प०  ने  प्रस्ताव किया  कि

 सर्वाधिकार  sar  का  विनियमन  )  विधेयक  एक  प्रवर  समिति

 को  सौंप॑  fear  जाये  ।  चर्चा  समाप्त नहीं  हुई  ।

 मंगलवार  १४५  2EKO/V  १८८२  के  लिय

 पूर्वा धि कार  भ्रंश  at  विधेयक  को  एक  प्रवर

 समिति  को  सौंपने  के  प्रस्ताव  पर  भ्र ग्रे तर  भारतीय  संग्रहालय

 )  विधेयक  पर  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  मं  विचार

 तथा  उसे  पारित  करना  ae  समवाय  विधेयक  पर

 संयुक्त  समिति  ढारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  तथा  उसे  पारित

 करना |

 rr
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